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 १२  १८८३
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 [were  महोदय  पीठासीन

 weal  के  मौखिक उत्तर

 पजाब  में  जाली  पारियों के  मामले

 १८३३.  थी  रामकृष्ण  गुप्त  :  नया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पंजाब  में  जाली  पारपत्रों  के  सिलसिले  में  अब  चल  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  कुल  कितने  मुकदमे  चल  रह ेहैं  ate  कितने  व्यक्तियों के  विरुद्ध  चल

 WE  ;  शर

 इस  प्रकार की  जालसाजी  को  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  wet  :  हां

 जाली  पारपत्रों  के  संबंध में  पंजाब में  २२  मामले  विचाराधीन हैं  जिनमें  €  १  व्यक्तियों

 के  विरुद्ध  अभियोग  हैं  ।

 पारपत्रों
 पर  फोटो  बदलने

 की
 संभावना  रोकने  के  लिये  फोटो  पर  सरकारी  मुहर  की

 खुदाई  कर
 दी

 जाती  है
 ।

 पारपत्र  जारी  करने  वाले  कुछ  अघिकारी  इस  प्रथा  का  तय  कर  रहे  हैं  ।

 इन  सभी  अधिकारियों  को  परफोरेटिंग  मशीनें  सप्लाई  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  पारपत्रों

 पर  फोटो  के  कोने में  पंच  करने  के  लिये  प्राइवेट  महीनों  के  प्रयोग की  एक  योजना की  छानबीन

 की  जा  रही  है  ।  इन  उपायों  के  अ्रलावा  बाहर  जाने  के  स्थानों  पर  यात्रा  प्रदेशों की  कड़ी  जांच  शुरू

 की
 गयी  है  ग्रोवर  पंजाब  में  इसके  लिये  स्पेशल  पुलिस  तैनात

 की  गयी है

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :
 क्या  कोई  नय  मामले  भी  अभी  हाल  में  दर्ज  हुए  हैं  ?

 पु मूल  अंग्रजी  में

 GRY
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 SRVe  मौखिक  उत्तर  २.  १९६१

 पृश्नी  सादत  wet  खां
 :

 कुछ  मामले  हमारी  नजर  में  जाये  हैऔर  कार्यवाही  हो  रही

 कुछ  गिरफ्तारियां की  गयी  हैं  ate  मामलों की  जांच  पड़ताल हो  रही  है  ।

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :  क्या  पंजाब  की  कुछ  ट्रैवल  एजेंसियों का  भी  इन  मामलों में  हाथ  है

 यदि  तो  कया  aa  भी  उन्हें  मान्यता  प्राप्त  है
 ?

 फ्री  सादत  अरली  खां  :  जी  हां  ।  उनका  इन  मामलों  में  हाथ  है  ।  वास्तव  में  इन  मामलों  के

 लिये  जिम्मेदार  कुछ  एजेंसियों  के  विरुद्ध  मुकदमा  चल  रहा  है  ।

 part  त्यागी  :  जिन  लोगों  पर  भ्र भि योग  लगाया  गया  है  कया  वे  व्यक्तिगत  रूप  से  काम  करते
 थ  या  एक  षड़यंत्र के  लिय  एक  दल  में  एक  साथ  काम  करते  थे

 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  इस  जैसे  बड़े  संगठन  में

 दल  का  काय  निश्चित है  ।  वह  एक  षड़यंत्र  के  तौर  पर  ही  था  |

 श्री  विभूति  मिश्र  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  बात  है  कि  पंजाब  में  ही  सारी  बातें  होती  हैं

 गोल्ड  का  स्मगलिंग होता  हूं  जाली  पासपोर्ट  बनते  सब  कुछ  होता  क्या  सरकार  ने  इसका  पता

 लगाया है  ?

 fat दी०  चं०  शर्मा  :  जिस  तरीके  से  यह  सवाल  पूछा  गया  है  उस  पर  मुझे  घोर  आपत्ति है  ।

 यह  भारत  के  हर  राज्य  में  हो  रहा  है  ।

 श्री  त्यागी  :  में विरोध करता  हं  ।  उत्तर  प्रदेश  में  नहीं हो  रहा  है  ।

 श्री  दी०  wo  grat  :  नही ं।

 को  जवाहरलाल नेहरू  :  बात  यह  है  कि  किसी  कदर  पंजाब  के  लोगों  में  जोश  ज्यादा  खून

 ज्यादा  गर्म  इसी  लिये  वे  तरक्की  करते  कौर  इसी  लिये  कभी  कभी  वापस में  लड़ते

 हैं  ।

 थ्री
 Ho

 ला०  द्विवेदी  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि
 जो

 जाली  पासपोर्ट  बनाये  गये  उनमें  से
 क्या

 सचमुच  कुछ  लोग  यात्रा  कर  चुके  हैं
 ?

 कौर  यदि  तो  कुछ  पता  लगा  कि  कितने  ऐसे  व्यक्ति हैं  जो

 यात्रा कर  चुके  हैं  ?

 श्री
 सादत

 अली
 खां  :  उनमें  से  बहुत  से  तो  रिपैट्रिटट हो  गये  वापस  चले  गये  हैं  ।

 उनकी

 तादाद  क्या  है  यह  मुझे  पता  लेकिन  बहुत  से  लोग  श्रन्डरट्रायल भी  हैं  ।

 हों  जवाहरलाल किनारा  :  ग्राम तक  इंग्लैंड  में  काफी  तादाद  में  ऐसे  लोग  पड़ें  अर जब जब जब  जब

 में  पिछले  दो  तीन  वर्षों  में  वहां  गया  वे  मेरे  पास  जाये  हैं  ताकि  हम  उनको  पासपोर्ट  दे  दें  ।  उन्होंने

 पासपोर्ट  मांगा  अपनी  हालत  बतलाई  |  बात  ऐसी  है  कि  कुसूर  उतना  उनका  नहीं था  जितना  उन

 लोगों
 का  जिन्होंने  उनको  एक्स्प्लायट किया  था  ।  wa  वे  वहां  रह  कर  ऐसी  हालत  में  हो  जाते  हैं

 हूं  कि  वेन  इंडियन  नेशनल हैं  न  ate  ।  स्टेनलेस  हो  जाते  हैं
 ।

 इस  बात  पर  हम  गौर  कर  x  हैं

 कुछ  लोगों  को  शायद  हमारे  यहां  पासपोर्ट  मिले  भी

 विजय  नन्द :  इसमें  प्रो  कौन  कौन  से  दूसरे  राज्य  संबद्ध  हैं  ?

 fait  सादत  watt  खां
 :

 प्रभी  हाल
 में

 मद्रास  में  कुछ  गिरफ्तारियां क
 ी  गयी

 थीं
 ।

 केरल  भी  है

 दूसरे  स्थानों
 की  सूची  मेरे  पास  नहीं  है

 ।

 मूल  अंग्रजी  में
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 धो  जवाहरलाल नेहरू  :  हवा  LAE  पर  जो  कार्यवाही  हमने  की  उससे  काफी  लोगों का  जाना

 इक  गया  |  वे  विमान  द्वारा  ही  जाया  करते  थे  ।  उसके  बाद  उन्होंने  कोचीन  से  जहाज  के  जरिये

 जाने  की  विशेष  व्यवस्था  की  ।  हम  mara  में  पड़ गये  क्योंकि  हमने  यह  नहीं  सोंचा  था  कि  कोचीन

 से  जाने  के  लिये  वह  एक  खास  जहाज  ठीक  कर  लेंगे  ।  इस  तरह  सैंकड़ों  लोग  गयें  ae  बाद  में

 हमारे  ध्यान  में  आयी | ।  उन्हें  पेरिस  कौर  दूसरी  जगहों  पर  रोका  गया  ।  कुछ  लोगों  को

 वापस  भजा  गया  कुछ  we  भी  वहां  हैं  ।  ये  मुकदमें  उसी  विशिष्ट  प्रयत्त  के  फलस्वरूप ही

 चल  रहे है  ।

 fat to
 रा०  मुनि स्वामी  :  जिन  पदाधिकारियों  की  इसमें  सेंट-गांठ थी  क्या  उन  के  विरुद्ध

 भी  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  किसी  खास  पदाधिकारी  के  बारे  में  मालम  हं  लेनी  जो

 भी  कोई  भ्रपराधी  पाया  गया  उसके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जा  रही

 पति  नारायणन  कुट्टी  मेनन  :  क्या  सरकार  को  मालम  है  कि  केरल  में  कई  cam  एजेन्सियों

 का इसमें हाथ  है  कौर  यदि  हां  तो  उन  एजेन्सियों  के  face जो  भारत  सरकार  द्वारा  मान्य हैं

 कोई  कार्यवाही की  गयी  है  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  कुछ  ट्रैवल  एजेन्सियों
 के

 विरुद्ध  कार्यवाही
 की

 गयी  है
 ।  मुझे  केरल

 के  बारे  में  मालूम  नहीं  है  ।  लेकिन  जो  दिल्‍ली  कौर  पंजाब  में  हैं  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गयी

 गजनी  रामकृष्ण गुप्त  :  क्या  इन  मामलों  की  जांच  पड़ताल  पंजाब  पुलिस  कर  रही  है  या  केन्द्रीय

 सरकार  के  नियंत्रण  में  कोई  wa  व्यवस्था  की  गयी है  ?

 फेंकनी  जवाहरलाल  नेहरू  :  में  उसका  उत्तर नहीं  दे  सकता  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  पंजाब

 पुलिस  सेन्ट्रल  इन्टेलिजेन्स  एण्ड  इन्वेस्टिगेशन  एजन्सी  दोनों  ही  एक  दूसरे  के  साथ  घनिष्ट

 से  काम  रहे  हैं  .।

 ट्राइब  म  उबर  कारखाना

 रिश्८३४
 Sat  पांगरकर

 आरी  क्रो इट कर

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बाम्बे  में  एक  उर्वरक  कारखाना

 स्थापित  करने  में अबतक क्या तक  क्या  प्रगति हुई  है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  विवरण  तथा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  ६,  श्रतुबन्ध  संख्या  ४५)

 श्री  पांगरकर  :  पहले  एक  तारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया गया  था  कि  इस
 कारखाने

 का  रुपया  खर्चे  पूरा  करने  के  लियें  सरकार  ने
 २

 करोड़
 ८०

 लाख  देने  का  प्रस्ताव  रखा
 था  ।

 कया  उसमें  से  कोई  रकम  milan  दी  जा  चकी  है
 ?

 श्री  सती दा चन्द्र  विकास  ऋण  निधि  ने  हमें  ३  करोड़  डालर  का  ऋण  देने  का  वायदा

 किया  है  ।
 संयंत्र

 ae
 मशीनों

 ह

 सम्वाद  के  लिए  दिशा  सतारा
 को  जब  कभी  भुगतान  करना

 ¥ wr  में त  q  47
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 होगा तब  इसमें  से  रकम  ली  जायगी  ।  पी०  एल०  ४८०  के  अन्तर्गत  भा  रत  में  एकत्रित  निधि  से  भारतीय

 खर्च  पुरा  किया  जायगा ।  झावश्यकता  पड़ने  पर  सभी  रकम  निकाल  ली  जायगी  ॥

 at पू ०  ला०  द्विवेदी
 :
 में  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  ३  करोड़  रु०  का  ऋण  ग्र मरी का

 से  मिला  उस  के  ग्र लावा  भारत  सरकार  क्या  खर्च  कौर  जो  ८२५  एकड़  जमीन  हासिल की

 गई  है  उसके  ऊपर  सरकार  को  क्या  व्यय  पड़ा  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 सभी  खर्चे  सरकार  करेगी
 ।

 यह  करण  मिलेगा
 जो

 सदा  करना  होगा  मय  सूद
 के ।

 श्री  म०  ato  द्विवेदी  :
 मैं  ने  यह  पूछा कि  कितनी  लागत  इस  में  अलावा  श्रमरीका

 के  रुपय  के  जो  कि  मिला  है
 ।  a  साइट  के  खरीदने  पर  कितना  रुपया  खर्च

 किया  गया
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 भ्रन्दाजा  है  कि  इस  प्रोजक्ट  में  कुल  २५  करोड़  रु०  जिस  में  फारेन

 एक्स्चन्ज का  खर्च  करीब  ११  करोड़  रु०  होगा ।
 अमरीका

 से  ऋण  के  रूप  में  जो  सहायता  मिली

 है  वह  कुल  इस  प्रोजक्ट  के  लिय  खर्चे  होगी  कौर  वह  काफी  होगी  ।  लेकिन  वह  सब  रिया

 श्राफ  इंडिया  का  होगा  शर  ऋण  के  रूप  में  वह

 श्री म०  ला०  द्विवेदी  :  साइट  पर  कितना  खर्च  होगा  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 साइट
 का

 खर्चे  अभी  नही  मालूम  ए  क्योंकि  अभी  पूरा  एक  जिशन  नहीं

 हु प्रा है  ।  ८२५  एकड़  में  से  ५००  एकड़  जमीम  मिली  कुछ  बम्बई  गवर्नमेंट  की  है  जिस  के  लिय  उन्होंने

 कहां  है  कि  हम  इस्तेमाल  कर  सकते  लेकिन  दाम  कभी  तय  नहीं  हुए  हैं  ।  काम  जारी  हो  गया

 बी  त०  ब०  बर्मा  दौर  तेल  शोधक  कारखानों
 को  उन  का  गैस  लेने  के  लिये

 रकम  देनी  पड़ेगी  ?

 श्री  सती दा  चन्द्र  :  तेल  शोधक  कारखाने
 से

 गैस  के  लिये  बर्मा  दौर  को  इंधन  तेल  के  कैलोरीफिक

 तत्व  या  ताप  या  के  आधार  पर  भुगतान  किया  जायगा  यह  हिसाब  शकरबादाम  से  आयात  गये

 ईधन  तेल  का  लागत  बीमा  भाड़ा  मूल्य  के  HTT  पर  फैलाया  जायेगा  ।

 ची  नारायणन  कुट्टी  मेनन
 :

 क्या  तेल  शोधक  कारखानों से  अतिरिक्त गैस  के  उपयोग  के  बारे

 में  बर्मा  ao  रिफाइनरी  wie  स्टैंडर्ड  ् बक्यूझम ८  रिफाइनरी  के  बीच  कोई  समझौता  gat  है  कौर  यदि

 तो  इस  गैस  के
 न

 कि  फरनेस  ट्रायल  के  लिये  भारत  सरकार  ने  कितना  भुगतान  मंजूर
 कर

 लिया

 ट ह ै?

 पन्नी  सतीश  चन्द्र  :  रिफाइनरी गैस  केवल  बर्मा  शल  रिफाइनरी से  ही  प्राप्त  किया  जायगा  कौर

 समझौता हो  चुका  है  ।  दर  निर्धारित हो  चुका  है  जो  करीब  ७  रुपय  प्रति  १०  वर्ग  किलो  कैलरीज

 मुझे
 इसका

 ठीक  ठीक  मतलब  नहीं  मालूम  है
 ।

 इस  दर  के  निर्धारण  का  सिंद्धान्त  यह  है  कि  वह

 झायल  के  ताप-अंश  के  आधार  पर  फैलाव  गये  मूल्य  के  बराबर  होगा
 |

 fait  त०  विफल  राव  :  १९६२  के  लिये  एक  लाख  टन  नैफ्था
 की

 सप्लाई  के  लिय  बर्मा  शैला

 रिफाइनरी के  साथ  कोई  करार  है  ?

 9&CR sees  के  पन्त  में  या  १९६४  के पानी  सतीश  चन्द्र  :  कारखाने  में  उत्पादन  केवल  PER

 झारी  में
 शुरू  होगा

 जब  इस  गैस  की
 जरूरत

 इस  गैस  के  झ्र लावा  कुछ  नैफ्था  की  जरूरत  पड़ेगी  शौर

 ञ्
 नल  झेलनी  ि
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 और  ag  स्टैन्ड  वैक्यूम  ara  कब  पनी  से  खरीदने का  विचार  है  जिसके  बातचीत  चल

 है  शीघ्र  ही  एक  wa  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  जाने  वाले  हैं  ।

 औद्योगिक  सोडियम  सलफ ट  का  कारखाना

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त
 :

 PRR  सरदार  इकबाल  सिह  od

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  ५  १९६०  के  तारांकित seq  संख्या  ६८०  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  श्रौद्योगिक  सोडियम  सल्फेट  का  एक  कारखाना  स्थापित

 करने  की  प्रस्थापना  को अन्तिम  रूप  देने  में  ae  तक  क्या  प्रगति हुई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  :  संयंत्र  की  स्थापना के  लिये  ११-४-१९६ १  को  जर्मन

 फर्म  से  प्राप्त  सबसे  ताजी  संशोधित  कीमतों  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त
 :

 इन  कीमतों  का  ब्यौरा क्या  है  जिन  पर  विचार हो  रहा  है  ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 लगभग  एक  करोड़  रुपये  का  निवेश  है  शर  २०  लाख  रूपये  की  विदेशी

 मुद्रा  ।

 श्रमिक  प्रबन्धक  सहयोग

 ग

 श्री  श्रीनारायण दास  :
 PRISE.

 श्री  राधा रमण

 अम  कौर  रोजग।र  मंत्री  ४  १६६०  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १५३  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कारखाना-मालिकों कौर  मजदूरों  के  केन्द्रीय  संगठनों  ने  श्रमिकों  कौर  प्रबन्धकों

 के  बीच  सहयोग  की  योजना  को  शुरू  करने  के  लिय  किन  कारखानों  का  दिया  है  ;  शौर

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  किया गया  है  ?

 no  कौर  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री
 ल०  साठ  :

 विवरण  सभा-पटल
 पर  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  ६,  श्रनबन्घ  संख्या  ४६]

 विवरण  में  उल्लिखित  क्रम  संख्या
 ८

 भ्र ौर  €  के  कारखानों  को  छोड़कर  बाकी  कारखानों

 के  सम्बन्ध  में  इस  विषय  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 श्री  श्रीनारायण दास
 :

 विवरण  से  यह  दिखायी  पड़ता  है  कि  कई  कर्मचारी  संगठनों  ने  ait

 तक  कारखानों  के  नाम  नहीं  सुझाये हैं  ।  क्या  कारखानों के  नाम  सुझाने  के  लिये  कोई  समय  सीमा

 निर्धारित की  गयी है  ?

 फ्री  ल०  ayo  मिश्र
 :

 मालिकों  ने  भी  नहीं  सुझाये  हैं  ।  कोई  समय  सीमा  निर्धारित नहीं  की

 गयी है  ।  लेकिन नाम  प्रस्तुत  करने  के  लिये  हम  उन्हें  राजी  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  माननीय मंत्री  इसका
 कोई DIQ  अराज  acl बाज  बता  सकते  ्  कि  यह  योजना

 कब
 तक

 चालू  हो
 जायगी  ?

 अंग्रेजी  में



 ६६८०  मौखिक  उत्तर  २:  मई  रद

 सुश्री  ल०  ना०  मिश्र  :  यह  योजना  पहले  ही  चालू  हो  चुकी  है  ।  वह  करीब  २३  कारखानों  में

 लागू  है  ।  हमें  कौर  १७  कारखानों  में  उसे  लागू  करना  है

 श्री  रमण  :  जिन  कारखानों  ने  इस  को  लागू  किया  है  उन्हें  इससे  किस  हद  तक  फायदा

 पहुंचा है  ?

 पत्री  ल०  नाट  सिर
 :

 यह  ठीक  ठीक  बताना  सुनील  है  कि  परिणाम  क्या है  ।  लेकिन  कुछ

 महीनों  के  हमने  राज्य  सरकार  की  सम्बन्ध  प्रणाली  की  सहायता  से  कुछ  कारखानों

 में  इस  कार्यक्रम  के  परिणाम  का  मूल्यांकन किया  था  ।  संयुक्त  परिषद्‌  की  व्यवस्था के  बाद  अ्रघिक

 अच्छे  सम्बन्ध  स्थापित  हुए  हैं  ।  कई  कारखानों में  उत्पादन  बढ़ा  कर्मचारियों की  मजदूरी

 मजदूर  स्थिर  हुए  हैं  ate  धिक  मुनाफा  हुआ  है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  शुगर  फैक्टरी  में  भी  काम  कर  रहे
 या

 .

 नहीं ?

 ी  ल०  ना०  मिश्र  :  अभी  तक  शुगर  फैक्टरी  में  तो  नहीं  हैं  नाम  पाया

 जहां  वह  काम  करना  चाहते  हैं
 ।

 fat  त०  ब०  राव  :  जैसा  कि  उपमंत्री  ने  बताया  परिणाम  बहु त  रच्छ  हैं  ।
 कया

 मैं  जान  सकता  हुं  कि  प्रगति  इतनी  धीमी  क्यों है
 ?

 fort  श्र  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  :  इसे  एक  अग्रिम  प्रयोग  के  तौर  पर  शूरू

 किया  गया  था  ।  aa  परिणाम  उत्साहजनक  होने  के  उसे  बड़े  पैमाने  पर  कार्यान्वित  करते

 का  निश्चय किया  गया  है  |  water  में  एक  fata  यह  किया  गया  है  कि  प्रत्येक  कारखाने  में  जहां एक

 प्रतिनिधि  सच  एक  संयुक्त  प्रबन्ध  परिषद्‌  स्थापित  करने  के  लिए  प्रयत्न  किया  जाथगा  |

 श्री  राघा  रमण  :
 क्या  यह  सच  है  कि  बंगलौर  के  कुछ  कारखानों  में  यह  प्रयोग  बहुत  उपयोगी

 सिद्ध  नहीं  gar  है  पर  कुछ  निर्णय  जो  सरकार  बड़े  हितों  की  दृष्टि  से  करना  चाहती  थी  वे  न  तो

 सम्मत  थे  alt  न  ही  कर्मचारी  उनका  संगठन  करते  थे  ?

 वहां  कुछ  ak  बात  हुई  ।  कमंचारियों  ने  अपनी  wear  बदल  दी  कौर  इसलिए

 कुछ  समय  के  लिए  यह  परिषद्‌  भंग  कर
 देनी

 पड़ीं
 ।

 उत्तर  कोरिया  को  straws  का  निर्यात

 1१८३८.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  उत्तर  कोरिया  के  साथ  क्रोम-वयस्क के  सम् भरण  के  लिए  कोई
 समझौता  किया  कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  कोरिया  को  द्र भी  हाल  में  १२०००  टन  क्रोम-वयस्क  का

 निर्यात  करना  मान  लिया  गया है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 उपमंत्री  सतीश  :  कौर  राज्य  व्यापार

 निगम  ने  Ro,coo--—{  १,०००  टन  क्रोम-ब्रिस्क  की  सप्लाई  के  लिए  उत्तर  कोरिया  के  साथ

 प्रभी
 हाल  में

 एक  करार
 किया  है

 ।

 wast में
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 कशी  चिन्तामणि  पाणि प्र हो  :  कया  इस  क्रोम  के  निर्यात  पर  राज्य  व्यापार  निगम  को

 PeYS—-VE  में  लाख  रुपये  का  नुकसान शझा  क्योंकि  जिस  फर्म  ने  यह  क्रोम  सप्लाई
 की  उसने

 निचले  किस्म  का  क्रोम  वयस्क  सप्लाई  किया  और  राज्य  व्यापार  निगम  से  श्रमिक  रुपया  ले  लिया  ?

 faut  सतीश  चन्द्र  :  उत्तर  कोरिया  के  साथ  यह  पहला  ठेका  है  कौर  यह  उत्तर  कोरिया

 के  सम्बन्ध में  है

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  E¥S—YE

 में  कोई  क्रोम  oes  निर्वात  किया  था  ae  यदि  हां  तो  क्या  उसे  | है  लाख  रुप ये  का  नुकसान  उठाना

 पड़ा  ?

 felt  सतीश  चन्द्र  :  मानवीय  सदस्य  अलग  सवाल  पूछें  ।  यह  प्रदान  खासकर  उत्तर  कोरिया

 के  सम्बन्ध में  है  ।

 पच्ची  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  किसी  खास  खान-मालिक

 जो  उसका  प्रिय  है  कौर  जिसे  हमेशा  ही  निगम  से  ये  मिलते  यह  भ्रार्डर  दिया  थी / ह

 श्री  सतीश  चन्द्र  इस  फप  को  arse  मिला  है  क्योंकि  वहू  आवश्यक  मात्रा  सप्लाई  करने

 के  लिए  सक्षम है  ।

 भ्रिथ्यक्ष  महोदय  :
 पक्षपात  किया  गया  है  या  नहीं  इस  प्रकार  के  प्रदान  पूछने  से  क्या  लाभ

 !

 माननीय  सदस्य  यह  पूछ  सकते  हैं  कि  क्या  विज्ञापन  दिया  गया  था  कौर  fret  मंगाये  गये  थे  कौर

 क्या  वह  न्यूनतम  टेण्डर  था  ?

 शनी  चिन्तामणि  पाणिगय्रहो  :  वर्दी  मेरा  प्रदान  है  ।

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  राज्य  व्यापार  निगम  ने  पिछले  वर्षों  में  अन्य  देशों  को  सप्लाई  करने  के

 लिए  feet  खास  फर्म  से  कुछ  स्टाक  खरींदा  था  ।  दूसरी  पार्टी के  ठेके  से  मुकर  जाने  के  कारण

 यह  सप्लाई  नहीं दी
 जा  सकी  ।  वह  सारा  स्टाक उस  फर्म  के  पास

 पड़ा
 था  परौ  राज्य  व्यापार

 निगम  ने  उसे  wa  उत्तर  कोरिया  को  निर्यात  कर  दिया  है  स्वाभाविक ही  वह  उसी  फर्म

 से  पाया ॥

 द्वितीय  कृषि  श्रमिक  जांच

 1१८४०.  श्री  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा  :  कया  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  द्वितीय  कृषि  श्रमिक  जांच  समिति  ने  सरकार  को  अपनी  रिपो

 पेश  कर  दी

 यदि  तो  इस  की  मुख्य  उपपत्तियां  क्या  कौर

 क्या  सरकार  ने  इस  की  मुख्य  सिफारिशों  के  बारे  में  कोई  निश्चय  किया  ?

 |
 श्रम  उपमंत्री  आबिद  जी  हां

 श्रावक  ब्यौरा  रिपोर्ट  में  बताया  गया
 जो  २१-१२-१६६०  को  सभा  पटल  पर

 रखी  गयी  थी  ॥

 मूल  wast  में
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 योजना  अयोग  ने
 खेतिहर  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में  एक  केन्द्रीय  मंत्रणा  समिति  स्थापित

 की  है  ता  प् धट ठ  वह  खेतिहर  मजदूरों  की  सदस्यों  को  व्यापक  रूप  से  देख  उनकी  सामाजिक  तथा

 राधिका  स्थिति  सुधारने  के  लिए  उपाय  सुझा  सके  ate  उन  कम  चोरियों
 को  जमीन  देकर  बसाने  के

 सम्पूर्ण  कार्यक्रम  की  बराबर  समीक्षा  होती  रहे  |

 far  इद जीत  लाल  मल्होत्रा  :  पहली  ग्रोवर  दूसरी  जांच  में  मुख्य  ग्रस्त  क्या  है  ?

 fat  ofa  चली  :  बहुत  बड़ा  wert  है  ।  मानवीय  सदस्य  दोनों  fers  देख  सकते  हैं  ।

 पंडित  gto  ato  क्या  आयोग  द्वारा  इन  दो  जांचों  के  बाद  मजदूरों  की  मंजूरी

 बढ़ायी  गयी  है  ?

 प्री  नन्दा  :  हम  ने  दोनों  रिपोर्टों  के  तथ्यों  का  fata  किया  है  प्र  हमारा  यह  निष्कर्ष

 है  कि  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  आधार  ae  कल्पनाम्रों  में  बहुत  अधिक  परिवर्तन  gar

 ares  सम्बन्धी  परिणामों  की  तुलना  नहीं  हो  सकती  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  खेतिहर  मजदूरों  पर  ऋग  का  बोझ  कम  करने  शर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 बेरोजगारी  की  समस्या  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  निश्चित  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  नंदा  :  उतर  में  बताया  गया  है  कि  खेतिहर  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में  एक  केन्द्रीय  मंत्रणा

 समिति  नियुक्त  की  गयी  है  ।  अभी  कुछ  ही  दिन  पहले  उसकी  बैठक  हुई  थी  ate  उसने  इन  सभी

 बातों  खासकर  खेतिहर  मजदूरों  के  रोजगार  की  समस्या  पर  विचार  fear  था  ।  कई  उपायों  पर

 विचार  किया  गया  are  यह  समस्या  हल  करने  के  लिए  सुझाव  दिये  जा  रहे  हैं  ।

 पृश्नी  रघुनाथ  fag  :  रिपोर्ट  के  तथ्यों  की  प्रामाणिकता  के  बारे  में  सरकार  या  किसी  मंत्रालय

 को  संदेह  है  !

 पति  नन्दा  :  सन्देह  का  प्रशन  नहीं  है  ।  तरीके  बतायें
 गये  हैं

 ।  यह  पता  लगा  है  कि  जिस

 गांधार  पर  तथ्यों  का  पता  लगाया  जाता  है  वह  आधार  पहले  आघार  की  तुलना  में  श्री  बदल

 देना  होगा  ।

 क्या  उससे  रिपोर्ट  के  निष्कर्षों  पर  काफी  प्रभाव  पड़ेगा  ? fat  चे  गृह e

 श्री  नरदा  :  रोजगार  की  तीव्रता  है  उस  तीव्रता  का  मापदंड  अब  बदल  गया

 है  ।  पहले  कुछ  जमीन  वाले  लोगों  को  उसमें  stifaa  किया  गया  था  ।  रन  उन्हें  वर्जित  कर  दिया

 गया है  उस  हद  तक  उनकी  राय  की  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  ।

 श्री  पु०  to  पेल  :  क्या  जांच  से  यह  निष्कर्ष  निकला  कि  जब  तक  कृषि  उत्पादन
 का

 स्तर  बढ़ाया  न  जाये  तन  तक  खेतिहर  मजदूरों  को  मजूरी  बढ़ायी  नहीं  जा  सकती  ?

 for  नन्दा  :  ag  नीति  का  प्रश्न  है  जो  रिपोर्ट  पर  निर्भर  नहीं  है  ।  लेकिन  में  यह  बता  दूँ

 कि  जांच  से  यह  स्पष्ट  होता  है  कि  खेतिहर  मजदूरों  की  हालत  में  कोई  खास  सुधार  नहीं  है  ।

 सी  व ०  ईवा चरग  :  कया  प्रति  दिन  काम  के  घंटे  निश्चित  करने  को  कोई  योजना  है  ताकि

 लोगों  को
 ्रो वर टाइम  मिले —  ee,

 iF
 जी  मं

 मूल  संगर
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 pa  नन्दा  :  जो  जो  सुझाव  मंजूर  किये  जा  रे ै  पन
 रहे  हैं  उन  | की में  ग्रामीण  कर्मचारियों  के  लिए

 ग्रामोद्योग  चालू  करने  का  बड़े  पैमाने  का  एक  कार्यक्रम  भी  है  ।

 गी  शिवनंजप्प  :  कया  सिफारिशें  कार्यान्वित  करने  के  लिए  एक  व्यापक  विधान  बनाने

 सरकार  का  विचार  है  ?

 गजनी  नन्दा
 :  न्यूनतम  मजूरी  के  सम्बन्ध  में  विधान  पहले  से  ही  मौजूद  है  ।  जहां तक

 मैं  समझता  दूसरी  चीजों  के  लिए  विधान  की  कोई  आवश्यकता नहीं  है  ।

 थी  बासप्पा
 :

 ग्रामीण  जनसंख्या  में  खेतिहर  मजदूरों  का  ठीक  ठीक  अनुपात  कितना  है
 और

 वह  बढ़  रहा  है  या  घट  रहा  है
 ?

 fat  नन्दा
 :

 वह  इस  रिपोर्ट  में  या  दूसरी  में  मानी  गयी  खेतिहर  मजदूर  की  परिभाषा
 पर  निसार है  ।

 fat  त्यागी  :  बेरोजगार  खेतिहर  मजदूरों की  बड़ी  संख्या  को  देखते  हुए  क्या  सरकार

 मजूरी  के  लिए  या  काम  के  घंटे  निर्धारित  करने  के  लिए  कोई  विधान  बनाना  व्यावहारिक

 हूँ  जब  कि  मजदूर  अतिरिक्त  हैं  शौर  उन्हें  रोजगार  नहीं  मिल  जाता  ?

 श्री  नन्दा  :  माननीय  सदस्य  का  ख्याल  ठीक  है  ।  विधान  से  कोई  विशेष  लाभ  नहीं

 होगा  ।  काम  के  घंटों  के  बारे  में  कोई  नये  विधान  का  wet  नहीं  है  ।

 राजा  महेन्द्र  प्रताप
 :

 कया  मैं  एक  सवाल  पूछ  सकता  हूं
 ?

 मुझे  तो  ऐसा  नज़र  भ्राता  है  कि

 जिस  तरह  से  काम  करते  उस  से  झगड़ा  बढ़ता  जाता  है  ।  गांवों  में  कुछ  लोग  मज़दूर

 हैं  पौर  कुछ  लोग  ज़मीनों  के  मालिक  .  .  .  .

 pratt मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  क्या  माननीय  सदस्य

 आपको  सम्बोधित  कर  रहे  हैं  ?  उन्होंने  कहा  ।

 emer  महोदय  :  1६, 1  के  माने  सब  लोग  ।  उनका  अपना  निजी  ढंग  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  ६, ै  का  मतलब  है  गवर्नमेंट  ।

 राजा  महेन्द्र  प्रताप
 :

 जनाब  वाली  में  श्राप  से  कहता  श्राप  का  जो  तरीका  उससे

 झगड़ा शर  बढ़  जाता  है  ।  क्या  हमें  यह  कोशिका  नहीं  करनी  चाहिए  कि  गांवों  में  ज़मीन  वालों

 मज़दूरों  में  हि  समझौता  हो  कि  वे  मिल  कर  काम  करें
 ?

 mem  महोदय :  ठीक॑  लेकिन  यंह  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 fait  भा०  क्र  गायकवाड़
 :  एक  खेतिहर  मजदूर  की  ata  श्रामदनी  कया  है  ?

 श्री  नन्दा
 :

 ये  सब  ्  रिपोर्ट  में  दिये  हुए  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत लाल  मल्होत्रा  :  TAT  इस  केन्द्रीय  मंत्रणा  समिति  की  नियुक्ति  अस्थायी है  ?

 fat  निदा
 :

 यह  समिति  कायम  रहेगी  प्रौढ़  छः  महीने  में  कम  से  कम  एक  बार  उसकी  बैठक

 gat  करेगी
 ।  इसलिए

 यह  खुद ही  खेतिहर  मजदूरों  की  समस्यांश्रों  पर  बराबर  विचार
 करती

 रहेगी ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 कशी  ato  कु०  गायकवाड़ :  माननीय  मंत्री ने  बताया कि  हर  चीज़  रिपोर्टे में  दी  हुई

 लेकिन  वह  रिपो  सेल्स  काउन्टर  पर  उपलब्ध  नहीं  है  ।  कया  वह  वहां  रख  दी  जायगी  ?

 श्रम  उपमंत्री
 :  करीब  २५  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय को  दी  गयी  हैं  कौर

 एक  प्रति  सभा-पटल पर  रख  दी  गयी  थी  ।  लगभग  तीस  प्रतियां  भेजी  गई  थीं  कौर  जिन

 माननीय  सदस्यों  ने  मांगी  उन्हें  वह  forte  मिल  गयी  है  ।  मुझे  यह  बताने  में  खेद  होता  है  कि

 दूसरों  को  वह  देना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  वह  १७  रुपये  ८  जाने  की  कीमत  पर  बिक्री  के  लिए

 लब्ध  है  ।

 जिस स०  मो
 ०

 बनर्जी
 :

 माननीय  मंत्री  ने
 बताया

 कि  न्यूनतम  मजूरी  अघिनियम  खेतिहर

 मजदूरों पर  लागू  होता  है  ।  क्या  वह  भ्र धि कतर  मामलों  में  लागू  नहीं  होता  कौर  वह  कार्यान्वित

 नहीं  किया  गया  है  कौर  यदि  हां  तो  कितने  खेतिहर  मजदूरों  को  इससे  लाभ  नहीं  पहुंच  रहा  है
 ?

 fat  नन्दा
 :

 में  मानता  हूं  कि  जमीन  पर  बहुत  अधिक  दबाव  शौर  भारी  संख्या  पर  विचार

 करते  हुए  उसे  कार्यान्वित  करने  में  कुछ  कठिनाइयां  हैं  ।  उसे  भ्रधिकाघिक  कार्यान्वित  करने  के  लिए

 बराबर  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 महोदय  :.  माननीय  मंत्री  से  मेरा  सुझाव  है  कि  वे  संसद-सदस्यों  के  लिए  उसकी

 कीमत श  रुपये  कर  दें  ।  उन्हें  इन  रिपोर्टों  में  दिलचस्पी  है  ।

 fet  नन्दा : जी हां । जी  हां  ।  हम  वह  करेंगे  ।

 लन्दन  में  भारतीय  लड़के  के  साथ  दास  के  समान  व्यवहार

 +

 दी ०  च०  फार्मा

 श्रीमती इला  पाल चो धरी  :
 न

 थ
 आ  नाथ  पाई  :

 [  श्री  सर  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  का  ध्यान  लन्दन  के  भारतीय  दूतावास  के  एक  पदाधिकारी  के

 घरेलू  नौकर  के  साथ  दुर्व्यवहार  के  सिलसिल  में  लन्दन  के  एक  न्यायालय में  चल  रहे

 मुकदमे  के  वृत्तान्त  की  कौर  दिलाया  गया  जो  लन्दन  के  समाचारपत्रों  में  में  भारतीय  लड़के
 के  साथ  दास  के  समान  व्यवहार  के  शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  हुमा  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  के  पुरे  तथ्य  कया

 उपमंत्री  लक्ष्मी  :  जी  हां  ।

 चांदराम  नामक  एक  घरेलू  उम्र
 १४

 लन्दन  स्थित  भारतीय  दूतावास
 के  रेलवे  परामर्शदाता  श्री  पी०  सी०  उस  लड़के  के  अभिभावकों  की  सम्मति  काम

 पर  रखा  गया  था  ।  उसकी  मजूरी  १५०  रुपये  प्रतिमाह  भोजन  सहित  लेकिन  कपड़ा  तयਂ

 की  गयी थी  ।  चांदराम १  जनवरी  PERQ  को  लंदन  में  पहुंचा  तीन  महिने  की  पूरी  मजूरी  उसे

 चुका  दी  गयी  है  ।

 मूल  झंप्रेजी  में
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 ३  १९६१  को  चांदराम  झपने  मालिक  के  मकान  से  रात  १०-३०  गायब  हो  गया

 और  दो  बाहरी  आदमियों  के  साथ  पुलिस  थाने  गया  कौर  वहां  उसने  मालिक  के  मकान  से  अपनी  चीजें

 निकलवाने के  लिए  मदद  मांगी  ।  पुलिस  उसे  मालिक  के  मकान  पर  वापस  ले  करायी  ।  चांदराम  फिर

 अप्रैल  को  अपने  दोस्तों के  साथ  पुलिस  स्टेशन  पहुंचा  six  उसने  दुर्व्यवहार  की  शिकायत
 की  ।

 इसलिए  पुलिस  ने  उसे  उसी  दिन  जुवेनाइल  चोटें  के  सामने  पेश  किया  ।  श्रदालत ने  उसे  दो  हफ्ते

 के  लिए  मिडिल सेक्स  काउन्टी  काउन्सिल  की  देखरेख  में  रखा  ।  १४  भ्रप्रैल  को  वह  मामला  अदालत

 के  सामने  पेश  हुआ  ।  चूंकि  काउन्टी  काउन्सिल  के  चिल्ड्रेन्स  आफिसर  को  weet  रिपोर्ट  तैयार

 करने  के  लिए  कुछ  a  समय  चाहिये  इसलिए  वह  मामला  एक  पखवाड़े  के  लिए  मलतवी  कर

 दिया  गया  |

 सरकार  इस  मामले  में  विभागीय  जांच  कर  रही  है  ।  इस  बीच  सरकार  के  भ्रभिभावकों

 उसे  भारत  वापिस  भेजने  की  ख्वाहिश  जाहिर  की  है  दौर  सरकार  ने  वैसा  करना  मंजूर  कर  लिया

 है  ।

 pat  ato
 चं

 शर्मा  :
 जो  कम  उम्र  के  हैं  या  नाबालिग  हैं  क्या  उन्हें  पासपोर्ट  देने  के  कुछ  नियम

 हैं  शौर  क्या  इस  घरेलू  नौकर  के  रूप  में  इस  लड़के  को  पासपोर्ट  देते  समय  इन  नियमों
 का  पालन

 किया  गया

 श्रीमती  लक्ष्मी  सेना
 :

 जी  कुछ  नियम  होते  हैं  ak  नाबालिगों  को  तब  तक  पासपोर्ट

 नहीं  दिये  जाते  जब  तक  उनके  अभिभावक  उनके  साथ  न  हों  ।  इस  तरह  के  मामले  में  जिसमें

 कर्ता  रेलवे  बोले  था  पासपोर्ट  तथा  उपवास  सुविधाएं  सामान्यतया  दे  दी  जाती  हैं  ।

 पुश्तो दी  चं०  शर्मा
 :

 यह  विभागीय  जांच  किसके  द्वारा  करायी  जा  रही  है  ?  कह

 स्थित  उच्च  झ्रायक्त  या  किसी  अन्य  अघिकारी  द्वारा  की  जा  रही  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  विभागीय  जांच  निश्चय

 ही  संबंधित  विभाग  द्वारा  की  जाती  है  ।  लेकिन  अभी  फिलहाल  वह  नहीं  की  जा  रही  है  क्योंकि

 वह  लड़का  वहां  नहीं  है  श्र  लड़के  की  साक्ष्य  जरूरी  थी  ।  यह  सारी  बात  न्रत्यत  दुखद  घटना  है  +

 मुझे  ठीक  ठीक  बातें  मालूम  नहीं  हैं
 ।

 हम  पता  लगा  देंगे  ।  मेरी  समझ  से  यह  बड़े  दुख  की  बात  है

 शर  इस  तरह  के  छोटे  लड़कों  को  विदेश  भेजना  बिल्कुल  गलत  है  भ्र  चाहे  जिसकी  गलती

 कु  छ  गलती  जरूर  हुई  है  उस  लड़के  को  मालिक  के  खिलाफ  शिकायत  करने  के  लिए  पुलिस

 के  पास  जाना  जरूरी  था  ।  इस  बीच  में  समझता  हूं  कि  सबसे  weal  बात  यह  है  कि  वह  लड़का

 यहां  वापस  भ्राजाये  ।  यह  वहां  के  पुलिस  कोट  पर  निसार  है  ।  यदि  वह  सहमत हो  तो  उस  लड़के

 को  अभिभावकों  के  पास  सरकारी  ख  दें  पर  वापस  भेज  दिया  जायगा  ।  जहां  तक  उस  पदाधिकारी

 का  संबंध  है  वह  जांच  का  विषय  है  जो  शुरू  हो  चुकी  है  कौर  ७५  जारी  रहेगी  ।

 faut  गजराज सिंह  :  उपमंत्री  ने  बताया  कि  इस  मामले  में  रेलवे  बोर्ड  ने  उस  लड़के के

 अभिभावक के  तौर  पर  काम  किया  ।  उसने  यह  भी  बताया  कि  ऐसे  लड़कों  को  केवल  झपने  अभिभावकों

 के  साथ  ही  जाने  दिया  जाता  है  ।  मैँ  यद  जानना  चाहता  हूं  कि  रेलवे  बोर्ड  ने  अभिभावक  के  तौर

 पर  कैसे  काम  किया  ?:  क्या  उन  लोगों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  जायगी
 ?

 गझध्यद  महोदय
 :

 मुझे  खेद  है
 कि

 माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  नहीं  समझा
 ।

 जब
 तक

 नाबालिगों  के  साथ  श्रमिभावक  नहीं  होते  तब  तक  उन्हें  पासपोर्ट  नहीं
 दिये  जाते

 L

 wast में
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 लेकिन  जब  कभी  कोई  संस्था  उनको  भेजती  है  तो  वे  प्रस्तुत  करने  वालें  अधिका री  की  राय  के

 काम  करते  हैं  ।  इस  मामलें  में  रेलवे  बोर्डे  ने  उसे  भेजा  था  ।  वह  इस  बात  की  जांच  करेगा  कि  वह

 किस  प्रकार  वहां  गया  था  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  जांच  विस्तृत  होगी  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  रेलवे  अफ़सर  ने  संरक्षक  का  काम  किया  ।  क्या  उन्होंने  संरक्षकों

 से  अनुमति

 पम्रव्यक्ष  महोदय  :  इन  सब  को  जांच  होगी  ।  अगला  प्रश्न  ।

 एक  समाचार  पत्र  के  संवाददाता  द्वारा  नागा  feet  की  यात्रा

 FEAT

 Alo  बीजों  : १८४२
 Dial at  स०

 क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार का
 ध्यान  ११  १९६१  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 इस  समाचार  की  आर  दिलाया  गया  है  दि  श्राब्जवरਂ  के  श्री  गोविल  भारतीय

 वायु  सेना  के  उन  व्यक्तियों  से  मिले  जो  इस  समय  नागा  विद्रोहियों  की  हिरासत  में  है  तथा  जिसका

 विस्तृत  विवरण  प्रकाशित  किया  गया  है  ;

 क्या  उपरोक्त  संवाददाता  को  नांगा  हिल्स  में  जाने  के  लिए  श्रावश्यक  अ्रनुमति-पत्

 दिया  गया  था  ;  कौर

 यदि  तो  उक्त  सज्जन  को  नागा  हिल्स  में  कितने  समय  के  लिये  ठहरने  की  अनुमति

 दी  गयी  थी  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  wat  :  जी  हां  ।

 शौर  श्री  गेविन
 यंग

 को  नागालैंड  जाने  का  पिट  नहीं  दिया  गया  था ।  प्रतीत

 होता  है  वह  बर्मा  से  वहां  गये
 |

 श्री  हेम  बदमा
 :

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किਂ  श्री  नवीन  यंग  ने  aa  इन  वैज्ञानिकों

 के  बारे  में  पता  लगा  लिया  है  कौर  हिन्दुस्तान  टाइम्स में  उन  के  फोटो  छपे  ग्रोवर  ए  फोटो  1.0

 मिश्र  के  पिता  को  भी  भेजा  गया  क्या  सर्कार  उन  से  मिलने  कौर  यदि  संभव  हो  तो  उनको

 रिहा कराने  का  प्रयत्न  करेगी
 ?

 frat  मंत्री  तथा
 वैदेशिक-कार्य  मंत्री

 जवाहरलाल  :  मोटे  तौर  पर  उन  का  पता

 चल  गया  किन्तु  एक  क्षेत्र  का  पता  चला  है  किसी  निश्चित  स्थान  का  नहीं  ।  श्री  गेविन  यंग  के

 लेख  में  भी  यह  कहा  गया  है
 कि

 वे  एक  स्थान  पर  नहीं  ठहरते  ।  वे  प्रतिदिन  स्थान  बदलते  क्योंकि

 अन्यथा  वे  विपत्ति  में  पड़  जायेंगे
 ।  जिस

 प्रकार  सुझाव  दिया  गया  है  उसके  अनुसार  हमारा  उनसे

 मिलने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  ए  के  तरीके  होते  हैं  ate  कभी  कभी  मिलने  से  झगड़ा  होता  है  ।

 किसी  प्रकार  का  समय  समय  पर  जारी  रहता  है  ।  यदि  किसी  wie  तरीके  के  लिये  कोई  at

 अवसर  तो  हम  उस  पर  विचार  करेंगे  ।  परन्तु  नहीं  समझता  कि  मा०  सदस्य  के  मन  में

 इन  श्र  बातों  का  क्या  झ्राशय  है  ।

 faa  अंग्रेजी  में
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 faut  हेम  ahr  प्रदान  हैं  कि  पिछली  बार  में  ने  कुछ  स्थगन  प्रस्ताव  रखे  थे
 कौर

 सूचना  प्रश्नों  की  भी  सूचना  दी  क्योंकि मं  इसे  बहुत  जरूरी  मामला  समझता  हूं
 ।

 हमारे  लोग  विद्रोहियों के  हाथ  में  हैं  ।  इन  पर  जब  हमने  सुचना  मांगी  तो  वैज्ञानिकों  का

 हमें  नहीं  बताया  गया  |  परब  कें  संवाददाता  अकं  न्य प्रप्रज  ने  हमें  उन  का  पता  बताया

 है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  कि  पता  हमें  मालूम  है  ।  इन  दोनों  वक्तव्यों में  अन्तर  है  ।  पिछली

 बार  कहा  गया  था  कि  पता  मालूम  नहीं  है  ।

 fat  जवाहरलाल नेहरू  :  माननीय  सदस्य  को  कुछ  भ्रान्ति  है  ।  मैँने  कहा  कि  हमें  स्थान

 का  पता  क्षेत्र  का  पता  है  जो  भ्र संदिग्ध  है
 ।  सब

 लोग  क्षेत्र  जानते  हैं--हमें  कुछ  भ्रमित  सीमित

 क्षेत्र  का  पता  है  कौर  वे  स्थान  बदलते  रहते  हैं  ।  नामा  क्षेत्र  सब  कह  सकते  हैं  ।  यह  बड़ा  व्यापक

 है  ।  कोई  इसे  उसका  स्तर  भाग  कह  सकता  है  ।  यह  सही  स्थान  नहीं  है  ।  मैंने  पहले

 संकेत  किया  था  कि  वे  बर्मा  के  क्षेत्र  से  भी  काम  करतें  हैं  ।  यह  बर्मी  सीमा  की  इस  पोर  दूसरी  प्रो
 ।

 हमें  मोटे  तौर  पर  यह  पता  है  किन्तु  सही  स्थान  प्रतिदिन  बदलता  है  ।

 pat  हेम  aa  यह  सिद्ध  हो  चका  है  कि  ये  बैठा  निक  विद्रोही  नागाओं  के  कब्जे  में  हैं

 जो  बर्मी  क्षेत्र  में  भी  काम  करते  इस  दष्टि  क्या  सरकार  ने  बर्मा  सरकार  से  मिलने  कौर

 यकता  पड़ने  पर  हमारी  सहायता  के  लिये  मिलने  का  प्रयत्न  किया  है
 ?

 धी  जवाहरलाल  नेहरू  :  हमारी  उनसे  मुलाकात  रही  है  ।

 fall  स०  मो०  इस  पत्रकार  श्री  गेविन  यंग  ने  दो  पत्र  लिखे  हैं  एक  ७  अप्रैल  को  दूसरा

 २०  अप्रैल  को--पकड़े  गये  लोगों  में  से  एक  व्यक्ति  के  पित्ता  को  जो  कानपुर  में  हैं  ।  क्या  इसकी

 सूचना  मा०  प्रवान  मंत्री  को  दी  गई  है  कि  उन्होंने  इस  प्रकार  लिखा

 में  झ्रापको  बता  सकता  हूं  कि  श्री  फिजो  को  समझाने  के  लिये  लन्दन  में  सब  आवश्यक

 प्रयत्न  किये  जा  रहे  जो  तागा  राष्ट्रीय  परिषद्‌  का  प्रधान  है  कि  यदि  वेह  उनको

 रिहा  करने  का  MA  दें  तो  यह  मानवता  का  काय  होगा  ।

 मेरे  पास  दोनों  मल  पत्र  शर  उनके  फोटो  हैं  ।  प्रश्न  यह  है  कि  यह  संवाददाता  जो  हमारी

 मौत  नहीं  कं  बर्मा  के  रास्ते  पहुंचा  ।  उन्होंने  पकड़े  एक  व्यक्ति  के  पिता  को  दो

 पत्र  लिखे  हैं  ौर  उसे  सब  वैज्ञानिकों  का  पता  है  ।  उसने  फोटो  भेजे  हैं  ।  में  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  के  पास  wa  कोई  पत्र  हैं  या  क्या  वे  इस  मामले  की  जांच

 पकड़े करेंगे  |
 यह  सब  कुछ  किया  गया  है  कि  श्राइचयं  की  बात  है  कि  हमें  उनके  बारे में  पता  नहीं

 गये व्यक्ति  के  बूढ़े  att  बीमार  माता  पिता  को  वैज्ञानिकों  से  लगातार  पत्र  त्र  रहे  हैं  ।  क्या  सरकार

 को  पता  है  fr  इस  पत्रकार का  पकड़े  गये  लोगों  के  पिता  के  साथ  लगातार  पत्र  व्यवहार  है
 र

 क्या  उसका  श्री  फिजो  के  साथ  भी  सम्पर्क हू  जो  नागालैंड  यहां  के  बारे  में  हमारी  सरकार

 कहती  है  कि  वे  राज भक्त  नागा  ये  सब  काय  करता  रहा  राज भक्त  नागेश  की

 भाई  एन०  Ato  य ०  सी०  जैसी है  ।  वे  लोग  शक्तिहीन हैं  ।  स्थिति  का  ज्ञान  होना  चाहिए  ॥

 अध्यक्ष  महोदय :  वह  जानना  चाहते  हैं  किया
 स  रकार  इस  पत्र  व्यवहार  करने  वाले  सज्जन
 क  ४

 से  कोई  सम्पर्क  स्थापित  करेगी  ?
 i  tC  एएए  एएए

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 fat  जवाहरलाल  नेहरू  :  नहीं  श्रीमान  ।  श्री  that  रंग  लंदन  के  एक  समाचार  पत्र  का

 संवाददाता  है  ।  वह  भारत  के  रास्ते  नागालैंड  जाने  में  समर्थ  न  होकर  बर्मा  के  रास्ते  सीमा  पार

 करके  यह  थोड़ा  सीमा  के  इस  ग्रोवर  है  शौर  उसने  जो  कुछ  वहां  देखा  कौर  सुता  उसके  बारे  में

 एक  लेख  लिखा  ।  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  उस  अवसर  पर  उसे  कुछ  पत्र  शादी  मिले  हों  जो  उसने

 आग  भेज  दिये  |

 कुछ  माननीय  सदस्य

 गद्य  :  वे  सुझाव  देते  हैं  कि  श्री  यंग  का  विद्रोहियों  के  साथ  लगातार

 सम्पर्क  र  वह  लोगों  को  पत्र  भी  लिख  रहे  हैं  वे  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  इसका  सत्यापन

 करने  कौर  अधिक  तथ्य  जानने  के  लिये  उनका  उपयोग  नहीं  उठाया  जा  सकता  |

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  नहीं  श्रीमान  |  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  है  उनका  उपयोग

 न  किया  जा  सकता  है  कौर  न  ही  किया  जायेगा  |

 fet  स०  मो०  बनर्जी  :
 मुझे  गलत  समझा  गया  है  ।  जहां  उनके  होने

 का
 पता

 .  .  «

 महोदय  :  यदि  वह  ठीक  से  समझा  नहीं  सके  हैं  तो  अगला  wee  लिया  जाएंगी  ॥

 श्री  हेम  क्या  इस  बात  का  पता  लगाया  गया  शासकीय  या  गैर-शासकीय  किसी

 भी  sta  से  कि  क्या  नागा  विद्रोहियों  ने  इत  वैज्ञानिकों  की  रिहाई  कालिया  कोई  शर्त  लगाई  है  कौर

 यदि  हां  तो  क्या  शर्तें  लगाई  है  ?

 fot  जवाहरलाल  नेहरू  :  मुझे  किसी  दत  का  पता  नहीं  ।

 fait  स०  सो०  बनर्जी  :  कया  सरकार  इस  मामले  के  बारे  में  नागा  विद्रोही  नेताओं  कौर
 फिजो

 से  बात  करेगी  जो  इस  संवाददाता  के  कथनानुसार  इन  लोगों  की  रिहाई  का  आदेश दे  सकता  है  ?  कया

 शसी  कार्रवाई  की  जाएगी  या  कम  से  कम  उससे  सम्पर्क  रखा  जाएगा  ?

 pat  जवाहरलाल  नेहरू  :  नहीं  श्रीमान  ।  हमारा  ऐसा  करने  का  इरादा  नहीं  है  |

 (  श्रीमती wat  सुल्तान  :
 थ्री  दौ०  चे  दार्मा 1१८४३

 |
 श्री  जीत  सिह  सरहदी :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दलाई  लामा  उनसे  बातचीत  करने के  लिये  इस  वर्ष  १५  ata को  नई  दिल्‍ली

 ara थे  ;  झर

 यदि  तो  किन  विषयों  पर  चर्चा  की  गयी  ?

 patted  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  :  जी

 तिब्बती  शरणार्थी  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  खास  तौर  पर  कौर  तिब्बती  शरणार्थियों

 के  पुनर्वास  की  समस्या  के  लिये  श्राम  तौर  पर  प्रबन्ध  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्रीमती  मैमुना  सुल्तान  :  क्या  इतिहास  में  या  किसी  देश  में  ऐसा  उदाहरण  है  कि  इस  शर्तें

 पर  राजनीतिक  शरगा्थिपों  को  ग्रान्ट्स  दिया  गया  है  कि  वे  राजनीतिक  कार्यवाहियां  न  करेंगे  ?

 यदि  ऐसे  क्या  कारण  थे  कि  सरकार  ने  इस  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रथा  का  अपवाद  किया  ?

 fort  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  (att  जवाहरलाल
 :  मुझे  पता  नहीं  कि

 FAT  मानती या  सदस्या इन  मामलों  में  सामान्य  सिद्धान्त  का  उल्लेख  कर  रही  हैं  या  वह  कुछ  उदाहरणों

 उल्लेख  करना  चाहती  हैं  ।  यह  सामान्य  तरीका  है  कि  जब  area  दिया  जाता  है  तो  एसा  किया

 जाता  है  ौर  देश  जो  शत  लगाना  आवश्यक  समझता  है  लगाता  है  ।  शतं  यह  है  कि  उनके  देश

 की  भूमि  का  उपयोग  ऐसे  किवी  काय  के  लिये  न  किया  जाए  जो  उनके  विरुद्ध  हो  ग्राम  जिससे  उनके

 देवा  को  किवी  विपत्ति  का  सामना  करना  पड़े  ।

 fot  रंगा  :  क्या  इसका  यह  प्रय  है  कि  हमने  दलाई  लामा  पर  कोई  दत  लगाई है  प्रो  यदि

 तो  क्या  ?

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  :  हमने  दलाई  लामा  को  सुचित  किया  fe  जब  वह  पहले  अ्रौर  बाद

 में  यहां  are  तो  हम  नहीं  चाहते  थे  कि  वे  तिब्बत  में  होने  वाली  घटनाओं  के  लिए  भारतीय  भूमि  का

 उपयोग  न  हमने  यह  बात  उनके  स्वविवेक  पर  छोड़  दी  कि  वह  जैसे  उचित  समझे  काम

 करेंगे  मोटे  तौर  पर  उन्होंने  उस  प्रकार  काम  किया  ।  निस्संदेह  सीमा  सम्बन्धी  मामलों  के  बारे  में

 यह  बड़ा  कठिन  करता  है  ।  कभी  कभी  उन्होंने  कोई  बात  की  जो  यदि  न  की  जाती  त

 बेहतर  होती  ।  किन्तु  मोटे  तौर  पर  उन्होंने  इन  बातों  का  पालन  मै  इन्हें  शर्तें  तो  नहीं  कहूंगा

 किन्तु  कुछ  बातों  की  हम  उनसे  अ्रपेक्षा  करते  हैं  ।

 श्री  रंगा  :  कया  इसका  यह  अ्रभिप्राय  है  कि  दलाई  लामा  को  संयुक्त  राष्ट्रसंघ  अ्रौर  अन्य

 राष्ट्रों  के  साथ  अपनी  बातचीत  जारी  रखने  से  रोका  गया  कौर  वह  भारत  के  विरुद्ध  या

 किसी  राष्ट्र  के  विरुद्ध  रसात्मक  कार्यवाही  में  नहीं  पड़  रहे  थे  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  वह  बातचीत  जारी  रख  सकते  हैं  ।  वह  किसी
 या  संघ  से  बातचीत  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  गजराज  सिंह  :  कया  भारतीय  व्यापार  में  दलाई  लामा  द्वारा  धन  लगाने  के  प्रश्न  पर  भी

 इन  बातचीतों  में  विचार  किया  गया  था  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  नहीं  श्रीमान  ।  इसके  बारे  में  चर्चा  करने  की  कोई  बात  नहीं

 थी  ।  सूचना  हमारे  पास  पहले  से  ही  थी  ।  हो  सकता  है  पहले  इसका  जिक्र  किया  गया  हो  |  हमने

 चर्चा  मुख्यतया  तिब्बती  बच्चों  की  दिक्षा  एवं  तिब्बती  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  के  बारे  में  ।

 श्रीमती  कामना  सुल्तान  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  द्वारा

 अरबी  राजनीतिक  शरणार्थियों  को  श्रमिक  सहायता  दी  गई  क्या  भारत  सरकार  संयुक्त  राष्ट्र

 या  wea  समीकरणों  से  तिब्बती  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  के  लिये  अर्थिक  सहायता  लेने  का  विचार

 रखती  है  झ्र  यदि  नहीं  तो  क्या  कारण  है  ?

 भ्रथ्यक्ष  महोदय
 :

 यह  इस  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 गया जागती  सें
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 fat  हेम  बरुआ
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  दलाई  लामा  के  वक्तव्य  की  ate  दिलाया

 गया  है  कौर  इसका  उद्देश्य  यह  हैं  कि  उनका  प्रधान  मंत्री  से  मिलने  के  बाद  प्रधान  मंत्री  को

 बातों  का  पता  उसे  स्वयं  भी  प्रतीक  बातों  का  ज्ञान  यदि  ऐसी  बात  है  तो  किन

 बातों  के  बारे  में  श्रमिक  ज्ञान  हुमा
 ?

 गअिध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  समाचार  पत्र  वाले  से  पुछेंगे  ।

 लोहा  कौर  इस्पात  उद्योग  सें  औद्योगिक  सम्बन्ध

 +

 fave.  [att  कुन्दन  :

 नौ  do  faze  राव  :

 क्या  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  लोहा  इस्पात  उद्योग  में  औद्योगिक  सम्बन्धों  के

 मामले  को  हाथ  में  लेने  के  लिये  gar  निश्चय  पर  अभी  हाल  में  पुर्नविचार  किया  है  ;  ae

 (a)  यदि  तो  क्या  निश्चय  किया  गया  है  ?

 pare  और  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  ना०  :  ate

 मामला  विचाराधीन  है
 ।

 fot  कुन्दन
 :

 लोहा  श्र  उद्योग  मंत्रालय  के  उत्पादन  कौर  वितरण  मूल्य  केन्द्रीय  सरकार
 के  विनियमन  के  अ्रधीन  इस  दृष्टि  से  केन्द्रीय  सरकार  को  औद्योगिक  सम्बन्धों  को  अपना  हाथ

 में  क्यों  नहीं  लेना  चाहिये  ?

 पूरी ल०  ना०  मिश्र  :  इस  की  जरूरत  किन्तु  हमें  राज्य  सरकारों  की  अनुमति  लेनी  है

 कौर  हम  इसलिये  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  |

 fat त०  ब०  fags राव  :  एक  या  दो  राज्य  सरकारों से  करना  है  ।  केन्द्रीय
 परन

 कार  द्वारा  इसे  हाथ  में  लेने  में  क्यों  इतना  अधिक  विलम्ब  किया  जा  रहा  है  ?

 fat  ल०  ato  मिश्र  :  हमने  पिछले  तीन  सालों  से  इसके  लिये  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  १९५६ में

 राज्य  सरकारों  से  हमने  किया  कौर  अधिकांश  राज्य  सहमत  नहीं  थे  ।  अब  प्राक्कलन  समिति

 ने  एक  सिफारिश की  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इसे  हाथ  में  ले  ।  हमने  पुनः  राज्य  सरकारों को

 सहमत  होने  को  कहा  है  ।

 जी  त०  ब०  दिल  मालिकों  कर्मचारियों  के  संघों  ने  सरकार  को  सुझाव  दिया

 है  कि  सरकार  को  इसे  हाथ  में  लेना  चाहिये  ।  wa  प्राक्कलन  समिति  ने  भी  ऐसी  ही  सिफारिश  की

 है--फिर  विलम्ब  क्यों  होना  चाहिये
 ।

 felt ao  ato  मिश्र
 :

 हम  ऐसा  करना  चाहते  हैं  परन्तु  संविधान  तथा

 अधिनियम ४७  के  ward  यह  राज्य के  क्षेत्राधिकार  में  grate  ।  राज्य  सरकारों

 का  इस  मामले  में  सहमत  होना  अनिवार्य  है  |

 श्री स०  मो०  बीजों  :  क्या  यह  सच  है  कि  डिस्को  श्र  इसको  दोनों  ने  भारत  सरकार  से
 प्रार्थना  की

 है  कि
 यह  राज्य  सरकारों

 के  हाथ
 में  छोड़

 दिया जाए
 ate  वे  इस  प्रस्ताव  के  विरुद्ध

 मूल  wast  में
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 fat ao  ato  मिश्र
 :

 हां  श्रीमान
 ।

 यह  सच  है  भ्रौर  हमारे  पास  इनकी  चारों  कौर  से  मांग

 श्रारही  परन्तु  हमें  राज्य  सरकारों  की  अनुमति  लेनी  है  जिसके  बिना  हम  यह  नहीं  कर  सकते  ।

 फ्री  प्रभात  कार
 :

 यह  उपमंत्री  ने  सुझाव  दिया  है  कि  राज्य  सरकारों  के  प्राधिकार  के  बिना

 केन्द्र  इसे  अपने  हाथ  में  नहीं  ले  सकता  |  क्या  यह  सच  नहीं  था  कि  जब  बैंकिंग  उद्योग  को  हाथ  में

 लिया  तो  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  नहीं  किया  गया  ?

 fait  ल०  ato  मिले  :  हमें  इस  बारे  में  प्रौद्योगिक  विवाद  १९४७  के  श्रन्तरगंत

 सलाह लेनी  पड़ती  है  क्योंकि  इस्पात  उद्योग  के  प्रौद्योगिक  सम्बन्ध  राज्य  सरकारों  के  क्षेत्राधिकार

 में ग्राते हैं । यदि हमें हाथ हैं  ।  यदि  हमें  हाथ  में  लेना  है  तो  राज्यों  की  अनुमति  श्रीनिवास  है  |

 श्री  प्रभात कार :  जब  बैंकिंग  उद्योग को  लिया  गया  तब  भी  औद्योगिक  विवाद

 EvE  में
 था

 झर  यह  राज्यों  के  क्षेत्र में  था  ।  किन्तु  राज्यों  से  सलाह  लिये  बिना  ही  इसे  हाथ  में  ले

 लिया  गयो  ।  इस  मामले  में  भी  यही  तरीका  क्यों  नहीं  aaa  गया  ?

 fat ल०  लाभ  मिश्र
 :

 यह  भिन्न  बात  हो  सकती  है  ।  परन्तु  इसमें  हमें  राज्यों  की  भ्र नुम ति

 लेनी  होगी
 ।

 हम  अवैध  रूप  से  या  जबरदस्ती  इस  पर  कब्जा  नहीं  कर  सकते  हमें  राज्यों  की  अनुमति

 लेनी  होगी  ।

 fat  स०  सो०  क्या  पश्चिम  बंगाल  शर  बिहार  सरकारों  की  सलाह  ली  गई  है

 कया  इनमें  से  किसी  राज्य  ने  इस  प्रस्ताव  का  समन  किया  है  ?

 श्री न्‌७  Ato  सिश  प्रभी  तक  नहीं  ।  हमें  राज्य  सरकारों  से  मत  मालूम  नहीं  हुए
 ।

 हमें  केवल  एक  या  दो  राज्यों  से  उत्तर  भराए  हैं  जो  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ

 क

 1१८४६.  श्री  हेमराज
 :  क्या

 श्रावास  शौर  सम्भरण  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  के  कार्यालय  कृषि-भवन  में
 स्थित

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यह  एक  गैर-सरकारी  वाणिज्यिक  संगठन  जिसे  सरकारी

 मान्यता  प्राप्त  नहीं

 इससे  यदि  कोई  किराया  लिया  जाता  है  तो  वह  कया  है  और  यह  संगठन वहां  पर  कब  से

 कार्य कर  रहा  कौर

 यदि  कोई  किराया  नहीं  लिया  जा  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 1  smart  और  संभरण  उपसंत्री  अनिल  Fo

 यह  संगठन  सहकारी  संस्था  alata  के  अन्तर्गत  पंजीबद्ध  है  ।

 ate  इस  समय  किराया  नहीं  लिया  जाता  ।  किराये  की  वसूली  के  प्रश्न  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।  geNE  से  यह  इस  स्थान  पर  है  ।

 paltan  राज  :
 क्या  यह

 सच  है  कि  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  ने  राज्य

 नहीं  है
 !

 मूल  wast  में
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 श्री  भ्रमित  Fo  चन्दा
 :  मेरे  पास  यह  सुचना  नहीं  है

 |

 इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा
 :

 व्या  कौर  किसी  ऐसे  सहकारी  संघ  को  कृषि  भवन  में
 दफ्तर

 के

 लिये  स्थान  दिया  गया  है  ?

 faut  अनिल  कु ०  चन्दा
 :

 मैं  सभा  को  बता  दूं  कि  एस्टेट  डाइरेक्टर  ने  यह  प्लाट  नहीं  किया
 ।

 इस  सहकारी  संघ  को  अपने  दफ्तर  स्थान  के  बारे  में  कठिनाई  थी  कौर  कृषि  मन्त्री  के  निजी

 चारियों  के  लिये  जो  कमरा  रखा  गया  था  उसके  कुछ  भाग  को  इस  काम  के  लिये  प्रयोग  किये  जाने

 की  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।  कोई  किराया  नहीं  लिया  जाता
 |

 पंडित  ato  ato  तिवारी  :  कया  इस  संस्था  ने  वहां  किसी  कमरे  के  लिये  प्रार्थना  की
 थी  या

 इसे  मन्त्री  ava  प्राय  किसी  असर  ने  1.0  से  दे  दिया  था  ?

 fat  अनिल  go  मेरे  पास  अधिक  सुचना  नहीं  है  क्योंकि  श्रलाट  हमने  नहीं  किया
 ।

 tat  गजराज  सिंहः  इस  संगठन  के  पास  जितना  स्थान  है  उसका  अनुमानित  किराया  क्या  है
 ?

 श्री  go  चन्दा :  कोई  किराया  नहीं  लिया  जहां  तक  मुझे  पता  है
 ?

 श्री  गजराज  सिंह  यह  प्रदान  नहीं  है
 ।

 उनके  पास  जितना  स्थान  है  उसका  कितनी  अनुमानित

 किराया है  ?

 श्री  अनिल  कु
 ०

 चन्दा  वास्तव  में  हमें  इस  प्रदान  के  रखें  जाने  के  पश्चात्‌  ही  इसका  पता

 हमने यह  सूचना  कृषि  मन्त्रालय  से  प्राप्त  की  है  ।  जहां  तक  हमें  पता  है  कमरे  का  थोड़ा  सा

 जिसमें एक  या  दो  मेज  का  उपयोग  संस्था  करती  है  ।  परन्तु  यदि  श्राप  की  इच्छा  है  तो  मैं  श्रीमान

 लगवा  कर  सुचना  दे  सकता  हूं  ।

 1  अध्यक्ष  माननीय मन्त्री  कह  सकते  थे  कि  उनको  पता  नहीं  क्योंकि  यह  उनके  विभाग

 का  उत्तरदायित्व नहीं  है  ।

 पाकिस्तानियों  द्वारा  भारतीय  ag  ओं  का  अपहरण

 +

 श्री  रघुनाथ  fae

 |  श्री  मो०  बन्‌०  ठाकुर  :

 1१८४७.  श्री  स०  मो०  बनों  :

 श्री  हेम  बरुआ  :

 श्री  श्रीधर  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  १६  १९६१  को  पाकिस्तानी  सशस्त्र  पुलिस  के  सिपाहियों

 द्वारा  मुर्शिदाबाद  जिले  के  जाएंगी  पुलिस  थाने  में  पद्मा  नदी  के  भारतीय  किनारे  से  ६  भारतीय  भ्छ्

 का  agen किया  गया  कौर

 यदि  at,  तो  इस  घटना  का  व्यौरा  क्या  है  ?

 उपमंत्री
 लक्ष्मी  :

 at  ।
 नाणालगीगागुुल्‍यल्‍यल्‍य ए  एप एसएस एट

 aa  अंग्रेजी  में
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 भारतीय  मछुवों  का  जो  जालंगी  जिला  मुशिदाबाद के  अधीन  खास  महल
 सीमा  की  चौकी  के  सामने  पद्म  नदी  के  भारतीय  पक्ष  की  a  मछलियां  पकड़  रहे  पाकिस्तानी

 हियों  ने  अपहरण  किया  ae  उनकी  किश्ती  तथा  ars  सौ  रुपये  की  लागत  के  मछली  पकड़ने  के  सामान

 को  पाकिस्तान  ले  गये  ।  पुर्व  पाकिस्तान  की  सरकार  से  विरोध  किया  गया
 है

 ak  मांग
 की  गई

 है

 कि  उनके  सामान  को  तुरन्त  छोड़  दिया  जाए  ।

 पत्नी  रघुनाथ  fag  :  क्या  वे  छोड़  दिये  गये  हैं  या  wat  पाकिस्तान  में  हैं
 ?

 frat  मन्त्री  त  1  वेदेदिकनकायं  मन्त्री  जवाहरलाल  नेहरू  )  मुझे  खेद  है  कि  में  ठीक

 ठीक  इस  समय  इसका  उत्तर  नहीं  दे  सकता  |  निस्सन्देह  वे  रिहा  नहीं  किये  गये  थे  जब  इसका  उत्तर

 तैयार  किया  परन्तु  इसके  सप्ताह  या  दस  दिन  बाद  कुछ  परिवर्तन हुए  मैंने  इसका

 पता  करने  का  प्रयत्न  किया  किन्तु  उत्तर  प्राप्त  नहीं  प्रश्न  इतनी  जल्दी  गया  ।

 श्री  हेम  क्या  यह  सच  है  कि  सर्वेक्षण  उपकरणों  समेत  पाकिस्तानी  सर्वेक्षण  दल

 इन  भारतीय  मानवों  के  भ्र पह रण  में  पुलिस  के  साथ  मिले  हुए  हैं  कौर  यदि  हां  तो  सरकार  को  इस  बात

 का  पता  है  या  नहीं
 ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  मैं  साथ  मिलने  के  बारे  मे  उत्तर  देने  में  असमर्थ  हूं  ।  कुछ  के

 अपहरण  में  सर्वेक्षण  दल  का  कोई  इरादा  नहीं  दिखाई  देता  ।  उनको  इससे  कोई  लाभ  नहीं  होता  ।

 श्री हेम  बुरा  :  एक  पाकिस्तानी  सर्वेक्षण  दल  वहां  था  जिसके  पास  सर्वक्षण  के  प्रौजार  थे
 झर

 उन्होंने  इन  पर्वों  को  पकड़ने  में  पुलिस  की  सक्रिय  सहायता  की  ।

 पति  जवाहरलाल नेहरू  :  यह  aaa  भिन्न  प्रदान  है  ।

 पश्चिम स०  सो०  इससे  पहले  दू  सरी  घटनाएं  हुई  थीं  जब  मछवों  को  सशस्त्र  पाकिस्तानी

 पुलिस  ने  पकड़  लिया  था  ।  क्या  दो  वर्ष  पूर्वे  पकड़े  गये  वे  लोग  रिहा  कर  दिये  गये  हैं
 ?

 jouer  महोदय  :  यह  प्रदान  १६  को  गिरफ्तार  किये  गये  पर्वों  के  बारे  में  है  ।

 fail  स०  मो०  बनर्जी  :  इस  समय  पाकिस्तान  के  कब्जे  में  कितने  गम  हैं
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  इसके  लिये  पृथक्‌  सूचना  चाहिये  ।

 faut  बलराज  मधोक  :  पाकिस्तानियों  द्वारा  बार-बार  मेवों  के  अपहरण  इस  प्रकार

 के  दंगों  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही  है
 ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  ये  सामान्य  प्रश्न  हैं  जिनमें  नदियों  सम्बन्धी  कठिनाइयां  शामिल  हैं

 कि  क्या  सीमा  बीच  में  जाती  है  या  इस  कौर  या  उस  ।  यद्यपि  हमारे  अधिकांश  सीमा  सम्बन्धी

 विवाद  समाप्त  हो  गये  हैं  प्रभी  कुछ  का  समझौता  नहीं  हुकमो  इस  बारे  में  अस्पष्टता  है--दो  विचार

 इस  बारे  में  हैं  कि  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  नदी  के  किस  कौर  है  ।  फेनी  नदी  के  बारे  में  दूसरा  प्रशन  पूछा  गया

 है  ।  जान  बूझ  कर  भविष्य  में  समझौते  के  लिये  श्रलग  रखा  गया  है  ।  हमारा  मत  है  कि  सीमा  नदी  के  बीच

 में  है  ate  पाकिस्तान  के  मतानुसार  सीमा  हमारी  कौर  नदी  के  किनारे  पर  है  ।

 pea  gen
 :

 क्या  सरकार  ने  इन  सीमा  रेखाओं  में  ग्रा पत्ति  वाले  स्थान  रखे  हैं
 ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  भ्रापत्ति  वाला  स्थान  चालू  लहर  इसमें  कोई
 बात

 नहीं ee  बणणाातल्‍तएयल्‍यस्‍स्‍एएएतल्‍एयएएतएए।। शाल न्

 ६५  अंग्रेजी  में
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 श्री हेम  चालू  लहर  में  भी  आपत्ति  वाले  स्थान  होते  हैं  ।

 fat मो०  ब्०  ठाकुर :  क्या  सीमा  के  बिल्कुल  पास  हमारी  कोई  चौकी  है  ?

 गंश्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  उस  स्थान  पर  चौकियां  हैं  जहां  से  इन  लोगों  का  भ्र पह रण  किया
 था ॥

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  यह  नदी  पर  है  ।

 श्री  जवाहरलाल  यदि  कोई  चौकी  है  तो  वह  हमारी  कौर  है  ।  निस्सन्देह  वे  नदी  पर  थे

 जब  वे  पकड़े  गये  थे  ।  हो  सकता  है  उनकी  नाव  थोड़ीं  उस  चलीं  गई  हो  ।

 कांगो  को  भारतीय  सैनिकों  का  विमानों  द्वारा  ले  जाया  जाना

 eave.  श्री  दी०  do  mat  :
 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कांगो  जाने  वाले  भारतीय  सैनिकों  की  एक  टुकड़ी  दार-प्रत-सलाम

 में  सकी  पड़ी  है  क्योंकि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  पदाधिकारियों  ने  उन्हें  लियोपोल्ड विल तक  विमान

 ले  जाने  से  इंकार  कर  दिया  भ्रौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी  कौर  नहीं  ।  हमारे

 सैनिकों  को  विमान  द्वारा  ले  जाने  में  कुछ  विलम्ब  हो  जो  ८  १६६१  को  प्र० ्  एस०

 एस०  लैम फो डे  दार-श्री-सलम पर  पहुंचे  ।  विलम्ब  का  कारण  यह  था  कि  पर्याप्त  विमान  कौर  पर्याप्त

 उड्डयन ईंधन  नहीं  था
 ।

 हमारे  अ्रधिकांश  सैनिक  उपकरण  ake  ब्लैमफोड़ें  से

 विमान  द्वारा  सही  सलामत  कांगों  में  उतार  दिया  गया  कौर जो  थोड़ा  सामान  बचा  है  उसे  शीघ्र ही

 विमान  द्वारा  भेज  दिया  जाएगा  |

 श्री  to  चं०  कांगो  की  वर्तमान  स्थिति  का  वहां  हमारे  भारतीय  दस्ते  के  कार्य पर

 प्रभाव  पड़ेगा  ?

 frat  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  यह  बड़ा  प्रदान  है  जिसकाਂ

 उत्तर  मैं  इस  संक्षिप्त  प्रदान  में  नहीं  दे  सकता
 ।

 यह  ऐसा  ges  है  मैं  इतनी  सरलता  से  उत्तर  नहीं

 दे  सकता  ।  बहुत  सी  घटनाएं  हुई  हैं  हो  रही  हैं  वहां  भारतीय  दस्तों  की  उपस्थिति  से  सीधा

 सम्बन्ध  नहीं  किन्तु  aa  बातें  यह  कांगों  मैं  अघिकतर  हाल  की  घटनाओं  का  इतिहास

 होगा  ।  तथापि  हमारे  लोगों  का  प्रत्यक्ष  रूप  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 महोदय
 :

 विमान  द्वारा  लोग  भेजे  जा  रहे  हैं  ।

 फेनी  नदी

 (oft  रासक़ग्ण  गुप्त

 श्री  श्रीधर

 श्री  वाजपेयी  :

 [ =f  सुमन  घोष  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ८  १९६०  के  तारांकित संख्या  ८००  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  को  पाकिस्तान  सरकार  की  भ्रांत  से  फेनी  नदी  के  इस्तेमाल  को  रोकने  के

 बारे  में  कोई  जवाब  मिला

 भ्ंत्रेजी  में
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 यदि  तो  क्या  जवाब  मिला

 इस  बारे  में  क्या  aa  कार्यवाही
 की

 गई  है  अथवा  किये  जाने  विचार है  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  जो०  ato
 :

 श्रीमान  |

 ate  फेनी  नदी  विवाद का  अंतिम  फैसला  होने  तक  के  लिये  नदी  का  भारत  शौर

 afeacate  दोनों  के  राष्ट जनों  द्वारा  उपयोग  किये  जाने के  लिये  अस्थायी  कार्यकारी  प्रबन्ध  किया  गया

 है  ।

 fart  रामकृष्ण  गुप्त  :  इस  समस्या  को  अन्तिम  रूप  से  हल  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये जा

 रहे  हैं
 ?

 क्या  इस  मामले  की  फरक्का  बांध  के  संबंध  में  आगामी  सम्मेलन  में  चर्चा की  जायेगी  ?

 विधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार  मंत्री  जवाहरलाल  ये  बहुत  पुराने विवाद  हैं

 जों  पाकिस्तान  की  कल्पना  किये  जाने  से  भी  पहले  से  चले  रहे  हैं  ।  वास्तव  में  उनकी  शुरुआत  gg  वीं

 सदी  में  त्रिपुरा  दरबार  श्र  बंगाल  सरकार  के  बीच  हुई  थी  ।  वे  oy  भी  किसी  न  किसी  रूप  में

 जारी  मैं  नहीं  कद  सकता  कि  उनका  यतीम  रूप  से  हल  कब  तक  हो  सकेगा
 ?  फिलहाल  हम  ने

 प्रबन्ध  कर  लिया

 शी  हेम  बुरा  :  श्रीमान

 श्रिया  महोदय  :  परब  हम  प्रश्न

 fat  हेम  बुधा  :  मैने  आपको प्रशन  १८५३  के  संबंध  में  लिखा  है
 |

 गस्रध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  अच्छा  ।

 परती  जमीन  का  वितरण

 +

 प १६४०  श्रीमती  सेना  सुल्तान

 रिसती  इला  पाल चो धरी

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  को  खेती  किये  जने  योग्य

 जमीन  का  वितरण  करने  की  एक  प्रस्थापना  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  सम्बन्धी  कार्यक्रम  में

 शामिल  किये  जाने  के  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इस  प्रस्थापना  का  पुरा  ब्यौरा  कया  है
 ?

 उपमंत्री
 दया०  नं०  एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा

 जाता है  ।

 विवरण

 खेती  के  योग्य  परती  जमीन  का  वितरण  प्रथम  भर  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  भूमिहीन

 कृषि  श्रमिकों  के  लाभ  के  लिये  प्रारम्भ  किये  गये  कार्यक्रमों  में  से  एक  है  ।  98ue  से  विभिन्न  राज्यों  में

 ७८  लाख  एकड़  कृषि  योग्य  भूमि  वितरित  की  गई  यह  कार्यक्रम  तीसरी  योजना  में  ्  बढ़ाया
 जायगा  |

 ee

 sas  में
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 परन्तु  योजना  प्रयोग  झपने  भूमिसुधार  संबंधी  दल  की  एक  विशेष  उपसमिति  द्वारा  प्रस्तुत
 ५०

 लाख  एकड़  भूमि  के  ७  लाख  भूमिहीन  श्रमिकों  के  परिवारों  को  वितरण  के  सुझाव  पर  विचार  कर

 इस  में  कृषि  योग्य  परती  भूदान  तथा  ग्राम दान  की  भूमि  कौर  अधिकतम  सीमा  के  अतिरिक्त

 भूमि  सम्मिलित होगी

 श्रीमती  मैमूना  सुल्तान
 :

 चूंकि  सरकार  की  नीति  सहकारी  खेती  भ्र पना ने  की  है  कया यह  नई

 कृषि  योग्य  बनाई  गई  भूमि  किसानों  को  व्यक्तिगत  रूप  में  दी  जायेगी  श्रथवा  सहकारी  समितियों  को
 ?

 मैँ  यह  भी  जानना  चाहती  हूं  कि  इन  सहकारी  समितियों  के  लिये  भूमि  की  न्  शौर  afer  सीमा

 क्या  निश्चित की  गई  है  ?

 fait  इया०  नं०  मिश्र  :
 कुछ  परिस्थितियों  में  सहकारी  कृषि  की  कल्पना  भी  की  गई  है

 ।

 कौडियाल  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  कभी  तक
 ७८

 लाख  एकड़  भूमि  वितरित  की

 चुकी है  ।  मै  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  भूमि  कहां  वितरित की  गई  है
 ?  वह  कृषि श्रमिकों  को  वितरित

 की  गई  है  अथवा  सहकारी  समितियों  को  ?  मैँ  इस  भूमि  के  वितरण  के  राज्यवार  आंकड़े  भी

 चाहता हूं  ।

 इया
 ०

 नं०  मिश्र
 :

 मैं  पूरा  weet  नहीं  सुन  सका  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 वह  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  यह  ७८  लाख  एकड़  भूमि  कहां  वितरित  की

 गई  है  तथा  कृषि  श्रमिकों  को  दी  गई  है  या  सहकारी  समितियों  को  ।  इस  के  अतिरिक्त  वह  इस

 के  राज्यवार  आंकड़े  भी  जानना  चाहते  हैं  |

 श्री  इया०  नं०  सिर  ब्यौरा  अभी  योजना  प्रयोग  को  प्राप्त  नहीं  सराहे  ।  यदि  सभा  यह  जान

 कारी  चाहती  है  तो  हम  उस  का  संभरण  करेंगे  ।

 मैमूना  सुल्तान
 :

 मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  नई  afore  भूमि  के  किसानों को

 व्यक्तिगत  रूप  में  श्रावंटित  किये  जाने  की  संभावना  है  भ्रमणा  उसे  सहकारी  समितियों  को  देने

 विचार  है  ?  इस  में  ब्यौरे  की  कोई  बात  नहीं  है  यह  तो  नीति  का  प्रदान  है  ।

 श्री  इया०  नं०  मिश्र :  जैसा  कि  मैंने  समझाने  का  प्रयत्न  किया  वह  परिस्थितियों  पर  निर्भर

 से  मेरा  arent  यह  है  कि  कुछ  भागों  में  ि झ रकम॒ुश्त  भूमि  हो  सकती  है  जहां  सहकारी

 समितियां  बनाई  जा  सक  गी  तथा  अन्य  स्थानों  में  भूमि  छोटे  छोटे  टुकड़ों  में  हो  सकती  है  तथा  वहां

 सहकारी  समितियां बनाना  कठिन  होगा  ।  यह  सब  परिस्थितियों पर  निर्भर  है  ।

 श्री  तिरुमल  राव
 :

 चूंकि  योजना  आयोग  के  एक  सदस्य  ने  हाल  में  यह  नीति  संबंधी  वक्तव्य

 दिया  था  कि  देश  की  भ्र ति रिक्त  भूमि  भूमिहीन  श्रमिकों  को  दी  जायेगी  इसलिये  मैं  यह  जानना चाहता  हूं
 कि

 क्या  योजना  आयोग  इस  योजना  के  क्रियान्वयन  में  सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  के  साथ  समन्वय

 करता  है  यदि  तो  किस  हृद  तक  ?

 fait  दया  ०  नं०  सिर  हाल  में  कृषि  श्रमिकों  सम्बन्धी  केन्द्रीय  मंत्रणा  समिति  गठित  की  गई  है

 श्र  माननीय  सदस्य  उस  केन्द्रीय  मंत्रणा  समिति  में  नियुक्त  योजना  झ्रायोग  के  कृषि  सदस्य  द्वारा

 दिये  गये  वक्तव्य  का  निर्देश  कर  रहे  हैं  ।  केन्द्रीय  मंत्रणा  समिति का  कार्य  विभिन्न  मंत्रालयों  के  कृषि

 श्रमिकों से  संबंधित  कार्यों  का  समन्वय  करना  है  ।

 श्री  बासप्पा
 :

 क्या  कृषि  योग्य  परती  भूमि  के  वितरण  के  मामले  में  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  afar  जातियों  के  सदस्यों  द्वारा  निर्मित  की  गई  सहकारी  कृषि  समितियों  को
 &  जायेंगी ?

 wast  में
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 पृश्नी  दया०  नं०  मिश्र
 :  श्रीमान्‌ ।

 श्री  त्यागो
 :

 देश  में  बहुत  सी  जोतें  प्राथमिक  दृष्टि से  लाभकारी  नहीं  हैं
 ।

 क्या  सरकार

 इस  बात  का  ध्यान  रखेगी  कि  ऐसी  नयी  जोतें  निर्मित  न  की  जायें  ?

 fall  इया०
 do

 मिश्र
 :

 इस  का  ध्यान  रखा  जायेगा  ।

 श्री  काशीनाथ  पांडे  :  माननीय  मंत्री  ने  मंत्रणा  समिति  का  निर्देश  किया  ।  क्या  यह  सच  है  कि

 मंत्रणा  समिति  ने  भूमि  व्यक्तियों  के  बजाय  भूमिहीन  श्रमिकों  की  सहकारी  समितियों  को  देने  का

 निर्णय  किया  है  ?

 fat  दया०  न०  माननीय  सदस्य  उस  समिति  के  सदस्य  हें  ।  वह  इंस  बास  को

 अ्रघिक  श्रच्छी  तरह  जानते  होंगे  ।  में  उस  समति  की  बैठक  में  उपस्थित  नहीं  था  में  नहीं

 क  सकता  कि  इस  प्रकार  की  सीमा  शिर  को  गई  है  |

 fat न०
 राठ  मुनि स्वामी :  भारत  में  कृषि  योग्य  कितनी  परती  भूमि  उपलब्ध  है

 ?

 श्री  दया०
 ao  मिश्र

 :  मोटे  तौर  से  Coo  लाख  एकड़  परती  भूमि  में  से  ५४०  एकड़  कृषि  योग्य

 भूमि  परती होगी  ।

 श्री
 विभूति  मिश्र

 :
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कितनी  ऐसी  जमीन  है  जो  कि  कट  है  जहां

 पर  कोआपरेटिव  फार्मिग  नहीं  हो  सकती  है  ।  वहां  पर  कितने  कितने  एकड़  एक  किसान  को

 देते  हैं
 ?

 श्री  इया०  नं०  इसी  लिये  तो  मैं  ने  अजे  किया  कि  बहुत  सी  जगहों  में  बहुत  छोटी  छोटी

 इकाइयां  छोटी  छोटी  जोतें  हैं  उन  के  बारे  में  क्या  किया  जायेगा  as  सब  व्यावहारिक  बातें  जिन

 पर  चरागे  और  बिचार  किया  जायेंगी  ॥

 भा  Fo  गायकवाड़
 :

 मेरे  प्रदान  के  एक  भाग  का  उत्तर  दया  जा  चुका  है  ।  जब  भूमि  सहकारी

 समितियों  को  दी  जाती  है  तो  प्रति  व्यक्ति  को  कितनी  भूमि  मिलती  है  ?

 श्री  इया०  मन  मिश्र  :
 मेरा  निवेदन  है  कि  यह  सेब  परिस्थितियों पर  निर्भर  है  ।  ये  व्यौरे  की

 बातें  हैं  जिन  का  निर्णय  ae  मामलों  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जायेगा  केन्द्रीय  मंत्रणा

 समिति  उस  के  सम्बन्ध  में  सलाह  दे  सकेगी  ॥

 ध  याज्ञिक
 :

 उपलब्ध  परती  भूमि  के  भूमिहीन  श्रमिकों  को  वितरण  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 श्री  इया०  नं०  मिश्र  :
 ag  बहुत  समय  तक  चलेगा  शर  तीसरी  योजना  के  तरन्त  तक  हम  लगभग

 १३०  लाख  एकड़  भूमि  का  वितरण  कर  यदि  सब  काम  ठीक  तरह  चलता  रहा  ।

 महोदय
 :

 sel  का  घंटा  समाप्त  ह्य  ।.

 PRIA  में  ने  प्रश्न
 संख्या  १८५३ के  संबंध  में  श्राप  को  एक  नोट  भेजा  है

 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  बरूआ  उस  प्रदान  को  लेना  चाहते  थे  परन्तु  मैंने  परती  भूमि  के  oe  को

 श्रमिक  महत्वपूर्ण  समझा  क्योंकि  उस  में  समस्त  सभा  की  रुचि थी  ।  इसलिये  मेंने  उस  को  ले  लिया ।

 केवल  एक  माननीय  सदस्य  की  इच्छा  के  कारण  मैं  समय  नहीं  बढ़ा  सकता  ।  १२  बजने  के  पहले  तो  मैं

 किसी  प्रशन  को  श्रघिमान्यता  दे  सकता  हूं  परन्तु  उस  के  बाद  नहीं
 ।

 अब  हम  सूचना  प्रशन  लेंगे
 ।

 मूर  अंग्रेजी  में
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 तल्प  सूचना  ग्रोवर  उत्तर

 परिचय  बंगाल  में  विस्थापित  व्यक्तियों  से  ऋणों  की  वसूली

 सुचना  cat  संख्या  १४५.  श्री  जीत  सिह  सरहदी  :  क्या  पुनर्वास  तथा

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  २२  १९६१  के  स्टेट्समैन में  प्रकाशित  इस  आशय

 के  समाचार  की  आकर्षित  किया  गया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  विस्थापित  व्यक्तियों  से  केन्द्रीय

 सरकार  की  निधि  में  से  दिये  गये  ऋणों  की  वसूली  कभी  तक  केवल
 ४

 प्रतिशत  ही  हो  सकी

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विनियोजित  कुल  राशि  कितनी  है  कौर  इस  समय

 तक  कितनी  राशि  देय  हो  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  जिम्मेदार  नहीं  बनाया  गया  है  प्रौढ़

 वह  उस  हानि  में  सहभागी  नहीं  है  जबकि  अरन्य  राज्यों  ने  पश्चिम  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों

 को  ऋण  दिये  जाते  समय  श्रद्धा  नुकसान  बटाया  कौर

 यदि  इसके  क्या  कारण  हैं  शौर  देय  राशियों  वसूली  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये गये  हैं  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  ato  हां  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  ३१  १९६१  तक दी  गई

 ऋणों  की  राशि  iv  १०  करोड़  रुपये  है  कौर उस  तारीख  को पुनर्भुगतान के  लिए  देय
 राशि

 २८ '  9.0  करोड़  रुपय है  ।  परन्तु  वसूल  हुई  राशि  केवल  १'६३  करोड़  रुपये है

 (१)  भारत  सरकार  द्वारा  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों के  पुनर्वास  के

 लिए  समस्त  राज्य  सरकारों  को  दिये  गये  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  हानि  उठाने  की  स्थिति  निम्न  प्रकार  है  :

 १  १९४०  के  पूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  से  कराये  विस्थापित  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध

 में  केन्द्रीय  सरकार  प्रौढ़  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  समान  रूप  से  सहभागी  होंगी  ;

 म्यार

 १  &Yo  के  बाद  ard  विस्थापित  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  समस्त  हानि

 का  वहन  भारत  सरकार  करेगी  |

 (२)  जहां  तक  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  का  सम्बन्ध  उनके  पुनर्वास

 के:लिए  भारत  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  दिये  गये  ऋणों  से  सम्बन्धित  समस्त  हानियां  भारत

 सरकार  कौर  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  समान  रूप  से  वहन  की  जायेंगी  चाहे  उनके  प्रतिजन  की

 तारीख कुछ  भी  हो  ।  उसमें  दूसरे  वित्त  झ्रायोग  की  सिफारिश  के  अन्तर्गत  थोड़ी  सी  हेरफेर

 हो  सकती है  ।

 भारत  सरकार  ने  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  पर्याप्त  वित्तीय  संसाधनों  को  देखते

 हुए  ऋणों  की  वसूली  में  समस्त  निष्कपट  हानियों  का  वहन  करना  स्वीकार  कर  लिया  था  ।

 भारत  सरकार  ने  ऋणों  की  वसूली  के  प्रदान  का  हाल  में  परिचित  ब्र गाल  सरकार  के  साथ  मिल

 कर  पुनरीक्षण  किया
 था  |

 राज्य  सरकार  देय  राशियों  की  वसूली  के  लिए  प्रभावपूर्ण  कदम  उठाने

 के  लिए  राजी  हो  गई  है  ।
 राज्य  सरकार

 जिलाधीशों  को  कणों  वसूली
 पर  विष

 ध्यान  देने

 मूल
 अंग्रेजी

 मे
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 के  लिए  उचित  हिदायतें  जारी  करने  के  लिए  भी  सहमत  हो  गई  है  ।  यह  निश्चय  किया  गया है  कि

 समस्त  स्थिति  की  जांच  करने  के  लिए  ,  जिसमें  सब-डिवीजनल  कौर  जिला  मुख्यालय  में  रखे  जाने

 वाले  ऋणों  के  भूगतान  के  लेखाओं  की  छानबीन  भी  सम्मिलित  राज्य  सरकार  द्वारा  भ्र धि कारियों

 की  एक  समिति  नियुक्त  की  जानी  चाहिए  ।  यह  समिति  पर्याप्त  संख्या  के  व्यक्तिगत  मामलों  की

 जांच  के  पर  भूतकाल  में  भ्र पर्याप्त  वसूली  के  कारणों  पर  विचार  करेगी  wie  भविष्य में

 उठाये  जाने  वाले  कदमों  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  देगी  ।

 श्री  अजित  सिह  सरहदी  :  ऋणों  में  fra  गये  ५४  करोड़  रुपयें  के  कुल  विनियोजन  में  से

 १  RRXo  के  पूर्व  कितनी  राशि  दी  गई  थी  जिसमें  परिचित  बंगाल  सरकार  श्र  भारत

 सरकार  हानि  में  सहभागी  हैं  कौर  १  १९४५०  के  बाद  कितनी  राशि  दी  गई  थी  जिसमें

 बंगाल  सरकार  हानि  में  भागीदार  नहीं है  ?

 पुनर्वास  तथा  अल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  (sit  मेहर  चन्द  :  मेरे  पास  आंकड़े  नहीं  हैं

 परन्तु  १६४५०  से  पहले के  ऋणों  की
 राशि  बहुत  कम  होगी  क्योंकि  पुनर्वास का  प्रशन  पिछले  दस  वर्षों

 में  ही  लिया  गया है  ।

 श्री  जीत  सिह  सरहदी  :  कया  परिचित  बंगाल  सरकार  को  कोई  ऐसी  हिदायतें  दी  गई  थीं

 कि  ऋण  देने  के  पुर्व  जमानतें  ली  जायें  जैसा  कि  पश्चिम  पाकिस्तान  के  शरणार्थियों  को  ऋण  दिये

 जाने  के  सम्बन्ध  में  किया  गया  था  कौर  क्या  परिचित  बंगाल  सरकार  द्वारा  इन  हिदायतों  का  पालन

 किया गया  था  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  ऋण  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  पारित  किये  गये  एक  अधिनियम
 के  भ्रन्तगंत दिये  जाते  हैं  ।  पूर्वावधान  के  कदम  उठाना  उनका  कार्य  है  ।  ऋण  अधिनियम की  शर्तों

 के  अनुसार  दिये  जाते  हैं  wie  वसूलीयाँ  की  जाती  हैं  ।

 शी  अजित  सिंह  सरहदी
 :

 मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  क्या  पश्चिम  बंगाल  के  राशियों  को  ऋणों

 के  भुगतान  के  मामले  में  कोई  एसी  शर्त  रखी  गई  थी  कि  ऋण  देने  के  पूर्व  जमानत  अवश्य  ली  जाये

 शौर  क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  उस  हिदायत  का  पालन  किया  था  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 मैं  इस  प्रदान  का  उत्तर  बिना  जानकारी  के  नहीं  दे  सकता  हूं  ।  मैं

 इतना  ही  कहूंगा  कि  ऋण  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  विधि  से  ही  दिये  गये  थे  कौर  उस  विधि
 का  पालन  प्रत्येक  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाना  होता है  ।

 रेणुका  राय  :  क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  प्रा किस् तान  के  शरणार्थियों  को  दिये

 गये  ऋण  अधिकांश  में  दावों  के  सामने  लिख  दिये  गये  हैं  ate  पूर्व  में  ऐसे  कोई  दावे  नहीं  हैं  प्रो  वसूली

 में  इसलिए  देर  होती  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  व्यवस्था  भिन्न  है  ?

 fat  मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 निष्क्रिय  सम्पत्ति  विधि  में  पूर्वी  क्षेत्र  सम्मिलित नहीं  है  ।

 लियाकत  करार  के  अन्तर्गत  पूर्वी  पाकिस्तान  के  प्रत्य  क  विस्थापित  व्यक्ति  को  अपनी  सम्पत्ति  बेचने

 का  भ्र धि कार  है  ।  परन्तु  पश्चिमी  क्षेत्र  में  स्थिति  संधा  भिन्न  है  ।  इसलिए  हम  ने  विस्थापित

 व्यक्तियों  को  ऋण  का  प्रतिकर  के  खाते  में  से  भुगतान  करने  की  सुविधा  दे  दी  है
 ।

 परन्तु  दावे

 Yoo  करोड़ रु  पये  के  हैं  प्रो  प्रतिकर का  भुगतान  ट्रेवल  g4o  करोड़े  रुपये ही  किया  जाना  है  |

 fat wo  do  गुह  :  :  कया  सरकार  देय  राशियों
 की

 वसूली  करने  में  इस  बात  का  विचार
 रखेगी  नि

 क  जिन
 दारीयों  को  पश्चिम  बंगाल  में  बसाया  जाना  था  उनका

 दस
 कार

 ण
 उचित  पुनर्वास

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 नहीं  हो  सका  है  कि  उनको  अपने  परिवार  के  पोषण  के  लिए  भी  पर्याप्त  भूमि  नहीं  दी  गई  है  प्रौर

 ऋण  इतने  छोटे  छोटे  टुकड़ों  में  दिये  गये  थे  कि  उन  शरणार्थियों  द्वारा  किसी  छोटे  पैमाने  के  उद्योग की

 स्थापना  नहीं  की  जा  सकती  थी  ?

 मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 यह  ठीक  है  कि  प्रारम्भिक  प्रकरणों  में  ऋण  छोटे  छोटे
 sal

 में
 दियें

 गये  थे  परन्तु  पिछले  सात  वर्षों  में  एसा  नहीं  gat  है  ।  राज्य  सरकारों को  यह  हिदायत
 दी

 गई  थी
 कि

 वह  ऋण  राद  एक  या  दो  कीमतों  में  दे  दें  ।  जहां  तक  वसूली  का  सम्बन्ध  उसका  उत्तर  में

 पहले  ही  दे  चुका हूं  ।

 fait qo  do  गुह  :  जहां  तक  खेतिहर  शरणार्थियों  के  लिए  कृषि  भूमि  का  सम्बन्ध

 क्या  सरकार  को  यह  संतोष  है  कि  पर्याप्त  भूमि  दी  गई  थी  शिकवा  जो  भूमि  उन्हें  देने  का  प्रस्ताव

 किया  गया  था  वह  उन्हें  दी  गई  थी  ?
 वास्तव  में  उन्हें  उस  भूमि  का  ara  भाग  भी  नहीं  दिया

 गया  था

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :
 योजना  का  निर्माण  राज्य  सरकार  का  कार्य  है  कौर  क्रियान्वयन

 भी

 जब  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  हैं  तो  भारत  सरकार  उनकी  मंजूरी  देती  है  कौर  क्रियान्वयन  राज्य  सरकार

 द्वारा  किया  जाता  है  ।

 श्री  त्यागी :  आंखों  पर  पट्टी  बांध  कर I

 मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  भूमि  की  कमी  है  सनौर  अनेक

 मामलों में  मैं  भी  ऐसा  समझता  हूं  कि  जोत  के  लिए  जो  भूमि  शझ्रावण्टित  की  गई  है  वह
 आधिक

 दृष्टि से  लाभप्रद नहीं  है  ।  पश्चिम  बंगाल  के  बहुत  से  लोग  प्रात  पुनर्वासित  कहे  जा  सकते  हैं
 |

 श्रीमती  रेणुका  राय
 :

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  पूर्वी  ate  cheat  क्षेत्रों  में  अन्तर  होनें

 के  कारण  उनके  साथ  भिन्न  भिन्न  व्यवहार  किया  गया  है  ।  परन्तु  उन्होंने  मेरी  बात  का  उत्तर  नहीं

 दिया है  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  क्योंकि  oa  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  ऐसे  दावे  नहीं  हैं  जिनमें

 ऋणों  का  समायोजन  किया  जा  उनके  मामले  में  ऋण  चुकाना  नहीं  है
 ?

 वास्तव  में

 इन  में  से  कुछ  ऋणों  की  वसूली  असंभव  है  तथा  वे  अनुदान  के  रूप  में  दिये  जाने  चाहिये  थे
 |

 purer  महोदय :  माननीय सदस्य  कक  कर  रही  हैं  ।  प्रश्न  सीधा  सादा  यह  था  कि  कितना

 ऋण  दिया  गया  कितना  वसूल  हो  गया  है  कौर  कितना  शेष  है  ।  वह  यह  भी  बता  चुके  हैं  कि

 ये  लोग  पाकिस्तान  के  शरणार्थियों  से  )  सम्पत्ति  बेचकर  वसूली  कर  सकते  हैं
 |

 इससे  श्रागे  जाना  व्यर्थ  का  ग  करना  है  ।

 श्री  प्रभात कार  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  के  अधिकांश  शरणार्थियों  की

 प्रति  व्यक्ति  राय
 ७

 रुपये  से  १०  रुपये  है  कौर  इसलिए  वे  उस  ऋण  का  isd Try  करने  की  स्थिति

 में  नहीं  हैं  जो  उन्हें  मकान  बनाने  भ्रमणा  व्यापार  प्रारम्भ  करने  के  लिए  दिया  गया  था  ?

 par  मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 पूर्वी  क्षेत्र  में  wa  प्रति  व्यक्ति  प्राय  परिश्रमी  क्षेत्र  से  है

 fat wo  चं०  यह
 :

 माननीय  मंत्री  ने  नेहरू-लियाकत  समझौते  का  निर्देश  किया  ।  परन्तु

 कया  उनको  यह  नहीं  ज्ञात  है  कि  पूर्वी
 ब

 गाल
 में  सम्पत्ति  की  बिक्री  ara  कब्जे  के  सम्बन्ध  में

 लियाकत  समझौता  मुत प्राय  हो  गया  है  कौर  परिचय  बंगाल  के  शरणार्थियों  के  लिए  वहां  जाना  कौर

 अपनी  सम्पत्ति  में  से  कुछ  प्राप्त  करना  सम्भव  नहीं  है  ?

 ह  ग्रेजी  में
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 श्री  सेहर  चन्द  खन्ना
 :

 यह  प्रदान  व्यक्तिगत  राय  जानने का  है  ।  पूर्वी  अ्रथवा  पश्चिमी

 पाकिस्तान  में  हिन्दुओं  की  स्थिति  सभी  को  भली  प्रकार  ज्ञात

 श्री  व  चल  यह  राज्य  का  नहीं  हैऔर  न  ही  यह  वहां  रहने  वाले  अल्पसंख्यकों  का

 प्रदान है  ।

 poem  महोदय  :  मेँ  इस  प्रकार  की  बातों  की  अनुमति  नहीं  दंगा  |  ग्रुप  सुचना  प्रदान  का  उद्देश्य

 जानकारी  प्राप्त  करना  है  ।  मन्त्री  जी  समस्त  जानकारी  दे  चुके  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  के  माननीय  सदस्य

 यह  चाहते  हैं  कि  समस्त  राशि  विभिन्न  कठिनाइयों  के  कारण  बट्टे  खाते  में  डाल  दी  जाये  ।  यदि  सभा

 सहमत  है  तो  मुझे  इसमें  कोई  पत्ती  नहीं है  ।  यह  राशि  ही  नहीं  वरन्‌  न्य  राशियां  भी  दी  जा  सकती

 परन्तु  इस  अवसर  का  उपयोग  इस  प्रयोजन  के  लिये  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |  यह  कोई  संकल्प

 नहीं  वरन्‌  प्रदान  मात्र  है  ।  उसका  उत्तर  पूरी  तरह  दिया  जा  चुका  है  ।

 श्री  to  चं०  धर्मा  :  माननीय  मन्त्री  के  उत्तर  से  मालूम  होता  है  कि  ऋणों  की  २  प्रतिशत

 वसूली  भी  नहीं  हुई  है  ।  क्या  उनकी  वसूली  के  लिये  वही  तरीके  अपनाये  जायेंगे  जो  पश्चिमी  पाकिस्तान

 से  ae  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  अपनाये  गये  थे

 fat  मेहर  चन्द  खन्ना  :  म  बता  चुक हूं
 कि  ऋण  सरकारों  द्वारा  दिये  जाते  हैं  ।  भारत

 सरकार  विस्थापित  व्यक्तियों  को  ऋण  नहीं  देती  है  ।  माननीय  सदस्य  यह  कहेंगे

 कि  पश्चिमी  क्षेत्र  की  राज्य  सरकार  ने  श्री  क  सकेगा  बरती  थी  क्योंकि  वहां  हानि  का  प्राधा  आधा

 वहन  किया  जाना  था  ।  पूर्वी  क्षेत्रों  समस्त  हानि  का  वहन  भारत  सरकार  द्वारा  किया  जायेगा  ।  इसलिये

 उतना  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  है  ।  फिर  दो  एक  बातें  र  हैं  जिन  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 वास्तव  में  पूर्वी  क्षेत्र  में  एकतरफा  यातायात  रहा  है  ।  पश्चिम  बंगाल  तथा  पूर्वी  क्षेत्र  के  अन्य  राज्यों  की

 सरकारों  पर  पश्चिमी  क्षेत्र  की  तुलना  में  अधिक  भार  रहा  है  ।  ये  कारण  इसके  लिये  जिम्मेदार  हो  सकते

 हैं  परन्तु  मैं  यह  बिना  हिचक  के  कह  सकता हूं  कि  इन  ऋणों  की  वसूली  के  लिये  अधिक  प्रयत्न  नहीं  किया

 गया है  ।

 श्री  त्यागी  :  इसमें  केन्द्रीय  कोष  को  करोड़ों  रुपए  की  हानि  होगी  |  जब  यह  भेदभाव  किया

 गया  था  शौर  परिचय  बंगाल  सरकार  उसके  हानि  में  सहभागी  होने  के  लिये  सहमत  हुए

 ऋण  का  वितरण  करने  का  प्राधिकार  दिया  गया  था  तो  संसद्‌  की  मंजूरी  क्यों  नहीं  प्राप्त  कीं  गई  थी  ?-

 इसका  मतलब  हि  है  कि  हमने  उन्हें  मनमाने  ढंग  से  वितरण  करने  की  छट  दे  दी  है  ।

 foal  मेहर  चन्द  खन्ना  :
 यह  व्यवस्था  १६५०  में  की  गई  थीं  प्रौढ़  उस  समय  भारत  सरकार ने

 ऐसा  इसलिये  किया  था  कि  राज्य  सरकार  की  वित्तीय  स्थिति  ऐसी  थी  कि  वह  इन  ऋणों  के  पुनर्भुगतान

 कीं  जिम्मेदारी  नहीं  सम्भाल  सकती  थी  ।  यह  बात  ११  वर्ष  पुरानी  है  ।  जबकि  मैँ  मन्त्री  नहीं  बना  था  ।

 fot  त्यागी  :  ऐसी  स्थिति  में  भारत  सरकार  ऋण  के
 बताए  सीधा  अनुदान  ही  क्यों  नहीं  दे

 दिया  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य  कर  रहे  हैं
 ।

 श्री  सरहदी
 ।

 श्री  जीत  सिह  सरहदी  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  ५४  करोड़  रुपए  कीं  बसूली  कीं

 सम्भावना  के  सम्बन्ध  में  जांच  कराने  के  सुझाव  पर  विचार  किया  है  ?

 >>

 मूल  aint  में
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 fot  सेहर  चन्द  खन्ना  :  इस  मामले  की  चर्चा  हाल  में  हीं
 की  गई  थी  मेरे  माननीय  सहयोगी

 ने  उसके  सम्बन्ध  में  विस्तृत  वक्तव्य  दिया  था  ।  इन  ऋणों  की  वसूली  के  लिये  राज्य  सरकार  के

 करण  का  प्रयोग  करना  होगा  |  मेरा  अपना  कोई  अभिकरण  नहीं  है

 कुछ  माननीय  सदस्य

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  ध्यान  दिलाने  की  सुचना  ।

 fort  दी०  य् ०  दार्मा  माननीय  मन्त्री  ने  इन  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  सभा  को  सुचना  क्यों  नहीं

 ही  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैँ  अगले  विषय  पर  पर  पहुंच  गया  हुं  ।

 aS  Ny  LG  A  ee

 geal  के  लिखित  उत्तार

 नागालैंड  श्र  श्रीराम  के  बीच  सीसा  विवाद

 1१८३७.  श्री  प०  चं०  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नागालैण्ड  कौर  प्रासाद  के  शिवसागर  जिले  के  ata  कोई  विवाद  उत्पन्न

 तहो  गया  है  j

 यदि  तो  यह  विवाद  किस  बात  पर  प्रौढ़

 सीमा  का  निर्धारण  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी  :  से  पिछली  जुलाई  में  जो

 नागा  प्रतिनिधि  मण्डल  दिल्‍ली  पाया  था  उसने  चर्चा  के  दौरान  नागा  पहाड़ी-त्युएनसांग  क्षेत्र  कौर

 aire  सिबसागर  तथा  नौगांव  जिलों  के  बींच  निश्चित  सीमा  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सन् देहों  का  निर्देश  किया

 QT |

 जाहिर  है  कि  यह  सीमा  अंकित  की  जानी  चाहिये  ।

 सीमांकन  के  लिये  द्र भी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  क्योंकि  स्थानीय  प्राधिकारी  शांति

 तथा  व्यवस्था  सम्बन्धी  सदस्यों  में
 उलझे  हुए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण

 1१८३९.  श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  भारतीय  सांख्यकीय  संस्था  द्वारा  PER L—-ER  के  लिये  राष्ट्रीय

 नैनो  सर्वेक्षण  को  जो  कार्य  किया  जा  रहा  है  उसके  बारे  में  सन्देह  are  अनिश्चितता  बनी  हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कौर  मौजूदा  स्थिति  बया  कौर

 क्या  भारतीय  सांख्यकीय  संस्था  के  कार्य  ate  उसके  भविष्य  के  बारे  में  अनिश्चितता

 होने  के  कारण  इस  संस्था  के  लिये  राष्ट्रीय  महत्व  की  संस्था  के  रूप  में  कार्य  न  कर  सकते  का  खतरा

 उत्पन्न  हो
 गया  है  ककना

 म्
 Ci

 ;
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 पं प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  मुझे  भारतीय

 सांख्यकीय  संस्था  द्वारा  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  के  सम्बन्ध  में  PEG L—-ER  में  किये  जाने  वाले  कायें

 के  सम्बन्ध  में  किन्हीं  भी  सन् देहों  ate  प्निद्चितताओं  की  जानकारी  नहीं  है  ।  कार्यक्रम

 संस्था  के  साथ  तय  किया  जा  रहा  है

 शौर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  १९५२

 1१८४५.  श्री  ले०  mal  सिह  :  श्रम  और  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेਂ

 किः

 क्या  कर्मचारी  भविष्य  निधि  १९५२  मणिपुर  प्रशासन  पर  लागू  होता  .
 श्र

 यदि  तो  यह  म्रधिनियम  किन  वर्गों  के  कर्मचारियों  पर  लागू  होता  &  ?

 क fart  उपमंत्री  आबिद  (  )  हा ं।

 श्धितियम  उन  संस्थापनाश्रों  पर  लागू  होता  है  जो  अघिनियम  के  अन्तर्गत  उद्योगों  में

 लगे  हुए  हैं  तथा  जिनमें  २०  यां  अधिक  व्यक्ति  काम  करते  हैं  तथा  उसमें  वे  कर्म  चारी  सम्मिलित  हैं

 जिनका  मूल  महंगाई  कौर  प्रतिदारण  भत्ता  मिला  Yoo  रुपए  प्रतिमाह  से  अधिक  नहीं  है  ।.

 समाचार  पत्र  उद्योग  के  लिये  मजूरी  बोल

 ( ot  श्रीनारायण दास  4

 RENE.
 J  श्री  राधा  रमण  :

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त

 मेमना  सुल्तान  :]

 क्या  श्रम  शर  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कंरेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  समूचे  समाचार-पत्र  उद्योग  के  लिये  एक  मजूरी  बोर्ड  स्थापित  करने  की

 प्रस्थापना  पर  विचार  कर  लिया  दौर

 यदि  तों  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 par  उपमंत्री  आबिद  :  तौर  इस  सम्बन्ध  में  दिये  गये  सुझाव  पर

 विचार  किया  गया  था  झर  यह  fore  sar  था  कि  बो  स्थापित  करने  की  कोई  झ्रावश्यकता  नहीं

 उर्वरकों  का  उत्पादन

 श्री  So  चे  बर्रा  :

 PeesuR  <  श्री  fzo  फार्मा  :

 L sit  खुश वक्त  राय

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  एक  साथ  ने  भारत  में  तरल  अमोनिया  से  उबर कों  का

 उत्पादन  करने  का  प्रस्ताव  भ्र

 मुख्य  अग्रेजी  में
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 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  संयुक्त  राज्य  HATS  के  एक

 ara  ने  ईरान  की  खाड़ी  के  क्षेत्र  में  पाई  जाने  वाली  गयीं  से  तैयार  किये  जाने  वाले  तरल  अमोनिया

 उपयोग  में  लाने  के  लिये  भारत  में  उर्वरक  संयंत्र  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  किय  है  ।

 मामला  विचाराधीन है
 ।

 पांडिचरी

 1१८५३.  श्री  हेम  बरुद्रां के ल्  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पांडिचेरी  राज्य  की  संवैधानिक  स्थिति का
 न  होने

 के  कारण  उस  राज्य  को  आजकल  बहुत  सी  प्रशासनिक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ?

 यदि  तो  ये  प्रशासनिक  कठिनाइयां  कया  हैं  ale  सरकार  का  स्थिति  सुलझाने  के

 लिए  क्या  करने  का  विचार  है  ;

 क्या  पांडिचेरी  के  लोगों  ने  यह  मांग  की  है  कि  राज्य  के  भारत  को  विधिसम्मत  हस्तान्तरण

 होने  उस  क्षेत्र  में  भारत  के  संविधान  के  उपबन्ध  तुरन्त  ही  लागू  कर  दिये  नायें  ;  AK

 यदि
 तो

 इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 उपमंत्री  (attaatt  लक्ष्मी  सरकार  को  पांडिचेरी  की

 कुछ  छोटी  मोटी  समस्याओं  के  अतिरिक्त  अन्य  किन्हीं  प्रशासकीय  कठिनाइयों  का  ज्ञान  नहीं  है
 |

 इन  सदस्यों  का  कारण  भूतपूर्व  फ्रांसीसी  शासन  के  कर्मचारियों  तथा  विलय  के

 बाद  के  कर्मचारियों  की  भिन्न  सेवा  शर्तें  है  ।  फ्रांसीसी  न्याय  प्रणाली  भारतीय  न्याय  प्रणाली  से
 भिन्न

 है  तथा  भारतीय  कानून  वहां  any  नहीं  होते  हैं  जब  तक  कि  विशेष  रूप  से  लागू
 न

 किये  जायें
 |  यद्यपि

 सरकार इन  समस्याओं  का  निरन्तर  पुर्विलोकन करती रहती करती  रहती  कुछ  म्रनिय  मिलायें उस  समय  तक

 जनी  ही  रहेंगी  जब  तक  कि  पांडिचेरी  का  विधिवत  हस्तान्तरण नहीं  हो  जाता  है

 हां  ।

 सरकार  विधिवत  हस्तान्तरण  होने  तक  भारत  के  संवैधानिक  उपबन्धों  का  वहां  विस्तार

 नहीं कर  सरकती  है  ।

 ara  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  का  आवंटन

 दी०  do

 TEISNS.  द
 श्री  प्र०  Wo  बरुआ

 खु डा वकत  राय
 :

 क्या  चा शि न्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  नेਂ  ग्रा गामी  वर्ष  आयात  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  के  आवंटन  में  पिछले  वर्ष
 के  आवंटन से  ३०  करोड  रु०  की  कटौती  कर  दी  है  ;

 यदि
 तो

 इसके  क्या
 कारण  हैं  ;

 नल  अंग्रेजी  में
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 आयात
 की

 मदों  के  विभिन्न  वर्गों  में  इस  कमी
 को

 किस  प्रकार  फलाया  जायेगा  ;
 ग्रोवर

 (7)  देश  के  चालू  विकास  कार्यों  पर  इस  कटौती  का  क्या  प्रभाव  पड़ेगा
 ?

 मंत्री  मदुराई  शाह  श्रीमान  ।  विदेशी  मुद्रा  के  लिए

 wavy  की  राशि  का  कोई  थि  लगाना  कठिन  होगा  क्योंकि  वह  सब  उद्योगों  से  संबंधित  होगा

 और  उद्योग-वार  आधार  पर  वास्तविक  उपभोक्ताओ  लाइसेंस  दिए  जाने  पर  निर्भर  होगा  ।

 वस्त्र  उद्योग  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल

 थ्री  रामकृष्ण  गुप्त

 |  श्री

 1१८४५.
 थ

 श्री

 G  स०  Alo  बनर्जी

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ५  १९६०  के  तारांकित wea  संख्या  ६८८ के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  कपड़ा  कारखानों  के  श्राधनिकीकरण  के  बारे  में  वस्त्र  उद्योग  संबंधी

 कायकारी  दल  की  सिफारिशों  पर  विचार  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  निकला

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  शाह  )  श्रीमान ।

 सूती  वस्त्र  उद्योग  संबंधी  कार्य  कारी  दल  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  उस  पर  सरकार

 के  संकल्प  की  एक  एक  प्रति  लोक-सभा  पटल  पर  रखी  जा  चकी  है  ।

 भारतीय  इंजीनियरी  दस्तूरों  का  निर्यात

 श्री  हम
 FITUG

 थी  रामकृष्ण  गुप्त

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इंजीनियरी  निर्यात  संवर्धन  परिषद  की  से  पश्चिम  एशिया

 के  देशों  शर  यूरोप  के  देशों  का  दौरा  करने  वाले  प्रतिनिधिमंडल  ने  यह  मत  प्रकट  किया है  कि

 भारतीय  इंजीनियरी  वस्तुएं  मध्य  पूर्व  के  देशों  में  लोकप्रिय  हैं  ax  वे  विदेशी  माँ  में  सफलता

 पुर्वक  प्रतियोगिता  कर  सकती  हैं  तथा  उनस  विदेशी  मुद्रा  हरजीत  करने  में  सहायता  मिल  सकती  र

 इस  सम्बन्ध  में  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  WaT  उठाये  जाने

 का  विचार है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री
 सतीश

 से  वह  प्रतिनिधिमण्डल

 ३०-३-१९६१ को  वापस  था  ।  उसकी  रिपोर्टे  थ  पर  उस  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 aaa  भ्रं्रेजी  में
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 qa  बेक

 1१८५७.  श्री  प्र०  च०  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  निर्यात  संवर्धन योजना  के  लिए  सुत  उपलब्ध  करनेਂ  के  वास्ते  एक  सूत
 बैंक  स्थापित

 करने  की  प्रस्थापना है  ;

 यदि
 तो

 इस  बैंक  का  वास्तविक  गठन  कैसा  होगा  कौर  इसके  क्या  कृत्य  होंगे
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  ah  निर्यात  संगठन  के  लिये

 लाइसेंसिंग  के  अधीन  नकली  रेशम  का  धागा  उपलब्ध  करने  की  एक  प्रस्थापना  पर  विचार

 जा  रहा है

 अखिल  भारतीय  रेडियो  व्यापारी  सेवा  द्वारा  हड़ताल

 श्री  to  चे  फार्मा

 शन  थी  प्र०  चं०  बारूद

 कया  बाशिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  भारत  सरकार का  ध्यान  १८  १९६१  को  अखिल  भारतीय  रेडियों  व्यापारी

 संस्था  द्वारा  करायी  गयी  देश-व्यापी  हड़ताल  की  झ्रार्काषित  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  उनकी  क्या  मांगें  हैं  ;  श्र

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 की

 कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 मंत्री  सुभाष  ate  ):  से  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 है ।

 विवरण

 भप्रखिल  भारतीय  रेडियो  व्यापारी सन् था  द्वारा  १८  १९६१  को  करायी way  वाली

 देवा  व्यापी  हड़ताल  के  सम्बन्ध  में  कोई
 भी

 शासकीय  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  प्रतीत  होता  है  कि

 राजधानी  के  रेडियो  के  कई  व्यापारियों  ak  निर्माताओं  ने  वर्ष  के  श्राव्य  में  रेडियो  सेटों

 पर
 लगाये  गये  उत्पादन  शुल्क  के  विरुद्ध  हड़ताल  की

 थी  ।
 बाद  में  टाउन  हाल  में  की  गयी  एक  बैठक

 में  रेडियो  व्यापारियों  ने  सरकार  से  यह  प्रार्थना
 की

 है  कि  वह  इस  शुल्क  को  हटा  दे  कौर

 छोटे  व्यापारियों  को  कठिनाइयों से  बचा  ले

 जैसा  कि  वित्त  PEER  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया
 केन्द्रीय

 उत्पादन  शुल्क  के  मद

 ३  तक  के  अधीन  सभी  प्रकार  के  वायरलैस  सेटों  पर  जिनमें  ट्रांसंसिस्टर  सेट  और  रेडियो  ग्राम

 सम्मिलित  २०  प्रतिशत  शुल्क  लगाया  गया  है
 ।

 छोटे  निर्माताओं के  हितों  को  ध्यान में  रखते  हुए

 जिन  रेडियो  सेटों  का  मूल्य  १५०  रुपये  से  कम  उन्हें  उस  शुल्क  से  मुक्त  कर  दिया  गया  जिन

 सेटों  की  कीमत  १४५०  से  ३००  रुपयों  तक  उन्हें
 प्राण

 शुल्क
 की

 छट  दे  दी  गयी  है  |

 रहन-सहन के  स्तर  में  तेजी  से  सुधार  होने  विद्युत  सम्बन्धी  अत्यधिक  सुविधाओं  की

 से  इस  उद्योग  का  पत्र  अच्छा  विकास  हो  रहा  है  प्रो  उसका  उज्जवल  भविष्य  है  पौर

 वह  उचित  उत्पादन  शुल्क  को  वहन  कर  सकता  है
 |

 मूल  wast  में
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 मांगों  सें  भारतीय  सैनिकों  के  प्रति  भेदभाव

 (  श्रीमती  इना  otra:

 att  हरिश्चन्द्र  माथुर

 रामकृष्ण

 श्री  दी०

 शी  नाथ

 श्री
 प्र०  चल  बुरा

 क्या  बात  कहें  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ्  ft
 ५. ह५ ५

 भारत  सरकार  का  ध्यान  संयुक्त  राष्ट्र  ्र  काटेगा  के  प्रेस  नाना  श्री

 मोयसे  गोबिंद  के  बीच  हुए  इस  कथित  करार  की  दिलाया  गया  है  जिसके  बारे  में  यह  कहा

 जात  है  कि  उस  करार  में  कांगों  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  भ्रन्तर्गत  भारतीय  सैनिकों  के  कांटंगा

 राज्य  में  उनके  प्रवेशਂ  के  सिलसिले  भेदभाव  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  करार  का  पुरा  ब्योरा  कया  है  ;  कौर

 इस  बारे  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी  :  से  जहां तक  भारत  सरकार

 को  ज्ञात  झा  ऐसा  कोई  करार  नहीं  किया  गया  है  ।  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  सौंपी  गयी  किसी  भी

 राष्ट्र  की  सेनायें  वहां  जाते  ही  प्रपनी  राष्ट्रीयता  खोकर  संयुक्त  राष्ट्र  ई  की  सेनायें  बन  जाती  हैं  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  यह  अधिकार  प्राप्त  है  कि  वहू  उन  सेनाओं  को  कांगों  के  किसी  भी  भाग  में

 भेज  सकता  इसलिये  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  सेनाओं  को  कांगों  के  किसी  विशेष  भाग  में  नियुक्त

 करने  के  सम्बन्ध  में  करार  करने  के  बारे  में  कोई  गर्त  उत्पन्न  ही  नहीं  होता  |

 स्नातकों  का  रोजगार  के  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण

 श्री  रास कृष्ण
 FRO.  श्री  राम  इंकर  लान

 | att  दी०  चे  शर्मा

 श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  ३०  ReRO  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  १०४६

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कना  करेंगे  कि  स्नातकों  के  रोजगार  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  में  कितनी

 प्रगति  हुई  है  ?

 fam  उपमंत्री  साजिद  लगभग  9, wXo  स्नातकों  से  उत्तर  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 भ्रांकड़ों  को  सारिणीबद्ध किया  जा  रहा  है

 सारतायरिला  का  निर्यात

 1४२५१.  श्री  नर सि हनुः  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  किस  प्रयोजन  के  लिये
 इस्तेमाल  है  ;

 इसको
 किस  किस

 देश  को  निर्यात
 किया

 जाता  है  ;
 अपथ

 it  रंगरेजी  में

 579  (AI)
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 geyy gs से  १६६०  तक  को  प्रति  वर्ष  देशवार  कितनी  मात्रा  में

 निर्यात  किया  गया  था  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  कई

 भ्रांतियों  में  इस्तेमाल  की  जाती  है  ।  उन  में  से  कुछ  में  होता  है

 वह  खून  को  साफ  करने  की  औषधि  के  रूप  में  इस्तेमाल  की  जाती  है  |

 ate  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिसमें  १९५७ से  १६६०  तक

 के  सम्बन्ध  में  जानकारी  सम्मिलित है  ।  परिशिष्ट  ६,  झ्रतुबंव  संख्या  ४७]

 केप्स्यूलों निर्माण

 1४२५२.  श्री  कुम्भकार  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  कैप्सूलों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  कहां  पर  ;

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  प्रति  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  ate  कितनी  लागत

 पर  केप्स्पूलों  का  किया  गया  था  ;

 ये  केप्स्पूल  किस  किस  देना  से  मंगाये  गये  थे  ;  wk

 (=)  इसकी  वार्षिक  मांग  कितनी  है  ate  उन  पर  कितनी  लागत  श्राती है  ?

 उद्योग  मंत्रो  सुभाष  कौर  हां  नरम  गैलेटाइन

 सख्त  गैलेटाइन  फैप्स्यूलों  का  निर्माण  बम्बई  में  हो  रहा  है  ।

 से  सख्त  गैलेटाइन  केप्स्पूलों  की  वर्तमान  विधिक  खपत  लगभग  २०००  लाख

 केप्स्पूल है  जिनकी  कीमत  २०  से  २५
 लाख  रुपये  है  ।

 क्योंकि  यह  मद  देश  के  व्यापार  वर्गीकरण  में  नहीं  दिखायी  इसलिये  आयात  सम्बन्धी

 आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  तो  भी  सख्त  गैलेटाइन  केप्सूलों  की  अधिकांश  मांग  भ्रमरी  का  से  श्रायात

 करके  पुरी  की  जा  रही  है  ।

 प्लास्टिक  की  चेहरे

 ४२५३.  श्री  कुम्भकार  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  प्रति  वर्ष  किस  किस  देश  से  ate  कितनी  मात्रा  में

 एक्रिलिक  प्लास्टिक  चद्दरों  का  आयात  किया  गया  था  कौर  उस  पर  कितनी  लागत  शीरानी  थी  ;

 क्या  सरकार  देश  में  इस  प्रकार  की  gary  का  विचार  रखती  है  ;

 यदि  तो  वह  योजना  क्या  है  ;  कौर

 इन  चहरों  से  देश  में  कभी  तक  कौन  कौन  से  सफल  प्रयोग  किये  गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  मतुभाई  ang  \
 (

 एएए

 मूल  झगर  में

 Plastic  Sheets.
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 शौर  यदि  ऐसी  कोई  योजना  प्राप्त  हुई  तो  सरकार  उसे  उत्साहित  करेगी
 ।

 सरकार  श्रपनी  से  ऐ  सा  कोई  भी  कारखाना  चलाने  का  विचार  नहीं  रखती  |

 ये  इन्डस्ट्रीज  पारदर्शी  लाइट  मोटर  गाड़ी  तथा  विमान

 पुर्जों  के  इस्तेमाल हुई  है  ।

 सिक्किम  में  राजनीतिक  पदाधिकारी

 FERRY.  श्री  रामकृष्ण  गुप्त  कया  प्रधान  मंत्री  ५  १९६०  के  अतारांकित  प्रदान

 संख्या  १२७०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सिक्किम  के  राजनीतिक  पदाधिकारी के  दफ्तर  में  कथित

 महिलाओं  के  सम्बन्ध  में  गयी  जांच  की  उपपत्तियों  पर  विचार  कर  लिया  है  ;  WK

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 परिधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  का  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  ):  हां  ।

 विद्वेष  पुलिस  संस्थापन  जिसने  आरोपों  के  सम्बन्ध  में  जांच  की  यह  सिफारिश
 की  है  कि  कई  श्रनियमितताश्रों  के  aria  के  कारण  सिक्किम  के  राजनीतिक  अफ़सर  के  विरुद्ध

 गाय कार्यवाही की  जाये  ।  वह  अफसर  पहले  ही  सेवा  से  निवृत  हो  गया  है  कौर  प्रकार से

 विचार  करनेਂ  के  बाद  यही  निर्णय  किया  गया  है  कि  विंमान  परिस्थितियों  में  इस  मामले  को  कौर

 भ्रमित  बढ़ाने  से  कोई  लाभ
 न

 होगा
 ।

 छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 श्री  रामकृष्ण

 श्री  पांगरकर  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ५  ReRO  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ६९३  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्राक्कलन  समिति  की  उन  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  विचार  कर  लिया

 है  जिसमें  छोटे पै  माने  के  उद्योगों  सम्बन्धी  विभिन्न  सरकारी  विभागों  के  पुनर्गठन के  सम्बन्ध  में  कहा

 गया है  दौर

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  शाह  ):  शौर  -
 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 से
 सम्बन्धित

 संगठनों  की  वर्तमान  व्यवस्था  का  पुनरीक्षण  करने  के  सम्बन्ध  में  प्राक्कलन  समिति  की  सिफारिशों

 को  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  सुझावों के  भ्रनुसार  स्मिति  स्थापित  की  जा  रही  है  ।

 मेहर  में  श्रत्यूमिनियिम  पिघलाने  का  कारखाना

 Sf  श्री  रामकृष्ण
 1४२५६.  ग  शो  पारकर

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ५  १९६०  के  भ्र तारांकित  प्रशन  संख्या  १२८२  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पोद्दार  में  meatatara ~~)  पिघलाने  के  कारखाने  की  स्थापना  के  लिये  इटली  की

 अंग्रेजी  में
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 मेसर्स  मॉन्टेकेरिनिस  नामक  फर्म  के  साथ  मद्रास  श्रल्यमिनियम  के  प्राविधिक  तथा  वित्तीय  सहयोग

 सम्बन्धी  बातचीत  पूरी  हो  गयी  है  ;
 कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 मंत्री  मनु भाई  कौर  .  हां  ।  भारत  सरकार ने  ६

 में  झल्यमिनियन  पिघलाने  के  कारखाने  की  स्थापना  के  लिये  इटली  की  मेसर्स  मॉन्टेकेरिनिस नामक

 फर्म  के  साथ  तथा  वित्तीय  सहयोग  सम्बन्धी  सुझाव  को  निम्नलिखित  आधारों  पर  मंजूर कर  दिया

 है

 (१)  प्राविधिक  जानकारी  उपलब्ध  करने  के  लिये  भारतीय  कम्पनीं  के  साधारण

 का  इटली  की  फर्म  को  आवंटन  ४५  लाख  रुपय

 (२)  विदेशी  फर्म  को  इटली  के  में
 :--

 ara  sie  को  सरद

 ग

 सा  गठ

 oe

 से  ४०  लाख  रुपये  |

 ले  गी  faxioai  ठेकेदारों  कौर  अभिकरणों  पर  बचें  तथा  देखभाल

 अन्य  सेवाओं पर  खच  श्रमिक  से  अधिक  ३५  लाख  रुपये

 इसके  अ्रतिरिक्त भारत  में  उनके  कर्मचारियों  पर  जानें  वाला  मूल  व्यय

 पाकेट  एक्सपेंसेज़ )  १५  लाख  रुपय  |

 भारतीय  कम्पनी  को  डिज़ाइन  की  सप्लाई  के  इंजीनियरिंग फीस  ak  मल  व्यय

 श्राफ  पाकेट  की  प्रतिपूर्ति के  लिये  बिल  भेजे  जाने  पर  ७५  लाख  रुपये  की  कूल

 २  क  कौर  भारतीय  कम्पनी  के  इटालियन  कम्पनी  को  दिये  गये  शेयर  सर्टिफिकेटों

 के  हिसाब  में  लगाई  जा  सकती  है  ।

 पंजाब  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिए  परामर्श  दात्री  समिति

 थी  दर्शन

 हैं
 Rae

 ait  दी ०  चं०  wat

 योजना  मंत्री  २२  १९६०  के  तारांकित  संख्या  ३३१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पंजाब  के  पहाड़ी  क्षेत्रो ंके  लिये  पंजाब  सरकार  ने  जो  परामर्शदात्री

 समिति  नियुक्त  की  उसने  wae  कार्य  में  अरब  तक  क्या  प्रगति  की  है
 ?

 योजना
 उपमंत्री

 इया०  न०
 :  राज्य  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  की  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना

 के
 मसौदे  पर  विचार  करने  के

 इस  समिति
 ने  पहाड़ी  क्षेत्रों  कां  पुनः  सीमांकन

 भी  किया  है

 are  अब  इसमें  अम्बाला  तथा  होशियारपुर  का  पर्वतीय  क्षेत्र  भी  श्यामल  हो  गया  है  ।  यह

 निश्चय  किया  गया  है  कि  तदर्थ  समिति  के  स्थान  पर  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिये  स्थायी  सलाहकार  समिति
 बनाई  जाये  जिसमें इन  क्षेत्रों  को  भी  प्रतिनिधित्व  दिया  जाये  ।  तदर्थ  समिति  की  सिफारिशों

 के  अनुसार  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिये
 एक

 पृथक  विकास  आयुक्त
 की

 नियुक्ति  कर  दी  गई

 मल  wast  में



 ल  खत  उ  ध्  ६७११ १२  १८८३

 पंजाब  के  पहाड़ी  जिलों  का  विकास

 ( tt  भक्त

 SWAG.  श्री  दलजीत

 श्री
 दी०  चे  शर्मा

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पंजाब  के  पैंतीस  जिलों  के  विशेष  विकास

 के  लिए  वर्ष  १९६१-६२  में  क्या  व्यवस्था की  जा  रही है  ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  त०  :  १९६१-६२  के  विकास  कार्यक्रम  पर  पहाड़ी

 प्रदेशों  के  लिए  पुतरगंठित  परामर्श  समिति  द्वारा  शीघ्र  ही  विचार  किया  जायेगा  |

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  मकान

 BRE.  श्री  म०  लाग  द्विवेदी  :  क्या  wave  र  संभरण  मंत्री  एक  ऐसा  विवरण

 पटल  पर  रखने  की  चर्चा  करेंगे  जिसमें  ये  जानकारी  दी  हुई  हों  :

 विभिन्न  श्रेणियों  के  एसे  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  दल्ली  में  काम  करते

 हुए  १०  वर्ष  से  अधिक  समय  बीत  गया  लेकिन  oat  तक  सरकारी  मकान  नहीं  मिला  कौर

 क्या  सरकार  उन  लोगों  के  निवास की  कोई  विशेष  व्यवस्था  करेगी  ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  उपमंत्री  दलील  कु०  इस  प्रकार  के

 कर्मचारियों  जो  सामान्य  समूह  में  स्थान  पाने  के  हकदार  संख्या  १  १९६१  को

 ६,११६

 स्थान  का  नियतन  स्थान  की  किसी  खास  श्रेणी  में  किसी  कर्मचारी  की

 के  आधार पर  किया  जाता  है  ।  जब  इस  समय  बन  रहे  नये  मकानों का  निर्माण  पूरा

 हो  तब  इनमें  से  बहुत  से  कर्मचारियों की  मक।न  मिलने  की  बारी  झरा  जाने  की  सं  भावना  है  ।

 कोयला-क्षेत्रों  में  मले  रिया

 SGo.  श्री  स०  ला०  कया  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 पिछली  बरसात  में  सरकार  ने  मलेरिया  की  रोकथाम  के  लिये  कोयला-क्षेत्रों  में  क्या

 प्रबन्ध  किया

 क्या  यह  सच
 है  कि  के  ठीक  समय  पर  न  मिलने  के  कारण  कुछ  क्षेत्रों

 में  मलेरिया  की  रोकथाम  न  की  जा

 यदि  के  ठीक  समय  पर  प्राप्त  न  होने  के  क्या  कारण  थे  ?

 श्रम  कौर  रोजर  TAT  योजना  उपमंत्री  ल०  ना०

 छिड़की  गई  थी  ।

 +  क्लिनिक दवा

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 faa  अंग्रेजी  में



 ६७१२  लिखित  उत्तर  2%  PERL

 कोयला  खनिकों  की  शिक्षा

 ४२६१.  श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :  कया  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे कि  :

 कोयला-खनिकों  को  शिक्षित  बनाने  के  लिये  सरकार  ने  इस  साल  क्या  साधन  हैं  ;

 मालिक  शिक्षा  केन्द्रों  के  लिये  जो  फिल्म  प्रोजेक्टर  खरीदे  जाने  वाले
 क्या

 वे

 खरीद  लिये  गये  ak

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं ?

 श्रम
 रोजगार

 तथा  योजना  उपमंत्री  (ait  ल०  ना०  (१)  कोयला

 खान  कल्याण  संस्था  के  बहुत  उद्देशीय  संस्थानों  खनिक  बस्ती  के  निकटवर्ती

 केन्द्रों  में  मज़दूरों  को  साक्षर  बनाने  की  कक्षा  का  करना  |

 (२)  हर  बालिक  शिक्षा  केन्द्र  में  एक  एक  पुस्तकालय  एक  रेडियो
 की

 व्यवस्था  ।

 (3)  शिक्षाप्रद  फिल्में  दिखाना  मैजिक  लालटेनें  से  चित्र  प्रदर्शन

 शराब  की
 सहकारिता  आंदोलन  के  फायदे  शादी  विषयों  पर  नाटक  शादी

 का  आयोजन करना  ।

 (४)  विभिन्न  विषयों  पर  व्याख्यानों  का  प्रबन्ध  ।

 (५)  महत्वपूर्ण  ate  ऐतिहासिक  स्थानों  की  अध्ययन  यात्राओं  का  प्रबन्ध  |

 अभी  तक  नहीं  ।

 रायात  की  कठिनाइयां  |

 महाराष्ट्र  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 FCRER. aT श्री  पांगरकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  में  महाराष्ट्र  की  कितनी  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  ने  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 के  संवधेन  के  लिये  रक्षित  बैंक  उधार  गारंटी  योजना  से  लाभ  उठाया  है  ?

 teeter  मंत्री  मनु भाई  शाह  ):  महाराष्ट्र  राज्य  की  किसी  भी  औद्योगिक  सहकारी

 समिति नें  रक्षित  बैंक  उधार  गारंटी  योजना से  लाभ  नहीं  उठाया है  ।

 रबड़  कीमतें

 1४२६३.  श्री  रामेश्वर  क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  गत  कुछ  महीनों  से  रबड़  की  कीमतें  गिरती  जा  रही

 क्या  यह  सच  है  कि  लंका  सरकार  ने  निर्यात  शुल्क  में  कमी  की  घोषणा  की

 यदि  तो  उसका  भारतीय  मंडियों  पर  क्या  प्रभाव  हुमा है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  ate  हां  ।

 इस  का
 स्वदेशी  कच्चे  रबड़

 की  कीमत  पर  कुछ  भी  श्रसर  नहीं  पड़ेगा
 |

 मूल  अंग्रेजी  में



 १२  Wank  लिखित  उत्तर  "५७१ है

 कपड़े  तथा  इंजीनियरिंग  उद्योगों  में  तीन  पारियों  में  काय

 S  श्री

 ४२६४.  श्री  राजद वर

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 कपड़ा  तथा  इंजीनियरिंग  उद्योगों  में  पारियों
 में  काम  चला  कर

 कितने  प्रतिशत  प्रौद्योगिक  क्षमता  का  उपयोग  किया जा  सकता  कौर

 तीनों  पारियों  को  चलाने के  लिये  उद्योगपतियों  को  राजी  करने  के  सम्बन्ध में  क्या  क्या

 पत्न  किये  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  और  भारत  में  अधिकांश  फैक्टरियों  में

 क्षमता  का  पुरा  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  जहां  भी  सम्भव होता  सभी  औद्योगिक  कारखानों  में

 श्रमिकों  के  सहयोग  से  मशीनों  को  दो  पारियों  ate  तीन  पारियों  में  चलाने  का  यत्न  किया  जाता  है  ।

 वस्त्र  उद्योग  में  श्रीकांत  मिलें
 दो

 पारियों
 में

 ate  बहुत
 सी

 मिलें  तीन  पारियों
 में  भी  चलती

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमो ंके  लिये  लेवा  परीक्षकों  की
 '

 थी

 PELL  श्री  क्क्

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अधीन  सरकारी  कम्पनियों  तथा

 संविहित  निगमों  में  नियुक्ति  के  लिये  लेखा  परीक्षकों  की  एक  तैयार  की  गयी

 यदि  तो  क्या  उनकी  सूची  सभा  पटल  पर  रखी

 इस  तालिका  को  तैयार  करते  समय  क्या  आधार  अपनाया  झर

 PEGO—-|Q  में  सरकारी  क्षेत्र  के  कितने  ate  किस  किस  उपक्रम  के  लेखा  परीक्षण

 का  कार्य  किस  किस  लेखा  परीक्षण  फर्म  को  दिया  गया  था  कौर  उसके  लिये  कितनी  फीस  wer की

 गई  थी  ?

 मंत्री  मनुभाई  दाह  नहीं  ।

 शर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 (7)  एकत्रिवरंग  tart है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  एल०  टी०  2823/2]

 ग्रामवासियों  को  सस्ते  दामों  पर  स्वदेशी  भाषाओं  के  पत्र-पत्रिकाग्रों का  दिया  जाना

 SARE.  श्री  विभूति  सिर  :  कया  सुचना  ae  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  निश्चय  किया है  कि  संघ  राज्य-क्षेत्रों में  प्रकाशित

 होने  वाले  स्वदेशी  भाषाओं  के  पत्र-पत्रिकायें  वहां  की  देहाती  जनता  को  सस्ते  दामों
 पर  उपलब्ध

 शौर

 यदि  तो
 वह  क्या  है

 ?

 faa  अंग्रेजी
 में

 I  Panel



 ६७१४  fa  दिन  AS खित  उत्तर  २.  PEER

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  डा०  केसकर
 :

 ate  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव नहीं  है  ।

 फिर  त्रिपुरा  प्रशासन  का  शिक्षा  निदेशालय  बंगला  में  हु ह  ae  नाम

 की
 दो  मासिक  पत्रिकाएं  प्रकाशित  करता  है  जो  मुफ्त  बांटी  जाती  हैं  कौर  मणिपुर  प्रशासन  मणिपुरी

 भाषा  में  एक  पाक्षिक  पत्रिका  प्रकाशित  कर  रहा  है  जिसकी  कीमत  ४५  नये  पैसे  प्रति  पत्रिका  रखी

 गई  ताकि  श्राम  जनता  भी  पत्रिका  को  खरीद  सके  ।

 जमींदारी  उन्मूलन

 ४२६७८  श्री  विभूति  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ३१  १९६१  तक
 कौन  कौन

 सी  राज्य  सरकारें  अपने  यहां
 जमींदारी

 का

 उन्मूलन  कर  चुकी

 क्या  यह  सच  है  कि  जहां  पर  जमींदारी  का  उन्मूलन  gar  वहां
 पर  जमींदारों को

 उक्त
 तक  उनकी  भूमि  का  मुआवजा  नहीं  दिया  गया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मुआवजा  देने  के  लिए  कोई  निदेश  दिया  दौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 योजना  उपमंत्री  रश०  नल०  राज्यों  में  छोटी  मिल्कियत ों
 को

 जमींदारीਂ  प्रथा  उन्मूलन  के  लिए  कानून  पास  किये  जा  चुके  हैं  कौर  उन  पर  बहुत  हद  तक
 अमल  भी  किया  गया  है  ।

 grate  अनुदान  कौर  मुझावजा  की  बकाया  रांझी  पर  दिये  जाने  वाले  ब्या
 की  कुल  राशि  ६७०  करोड़  रुपये  होने  का  2.0  है  ।  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार

 ZERO

 तक  नकद  तथा  बांड  के  रूप  में  लगभग  १६४  करोड़  रुपये  दिये  गये  ।

 शौर  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  बात  पर  बल  दिया  गया  था  कि  बुलावे

 का  भुगतान  तेजी  से  किया  जाय
 ।.

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना
 की

 रूपरेखा  में  फिर  इस  कौर  ध्यान

 दिलाया गया  है  ।  मुआवजे  के  अंदाजा  लगाने  में  समय  लगा  है  क्योंकि  बहुत  से  राज्यों  में  मुभ्नावर्ज
 की

 स्कीम  से  संबंधित  विवौलियों  की  सम्पत्ति  का  eater  उपलब्ध  नहीं  था
 ।  पिछले कुछ  वर्षों  मे

 काफी
 कुछ  किया  गया  है  कौर  राज्यों  द्वारा  मुआवजे  का  अंदाजा  लगाने  तथा  शीघ्र  भुगतान  के  लिए

 विद्वेष
 कदम  उठाये गये  हैं  ।  यह  सुचित  किया  गया  है  किं  आगामी  दो-तीन

 वर्षों
 में

 प्रतिकार

 मुझावजे  की
 राशि  के  बारे  में  बांड  जारी  कर  दिये  जायेंगे

 ।
 इस  बीच  अन्तरिम  भुगतान

 किया

 जा  रहा है  ।

 सरकार  द्वारा  निमित  इमारतें

 1४२६८.  श्री  जीत  सिह  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मन्त्री  यह  बता
 ने

 की  कृपा  करेंगे  कि  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  सरका र  द्वारा  बनाई  गई  १०,०००  रुपयों  से  अघिक

 कीमत  की  इमारतों  को  नीलाम  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  सरकार  की  नीति  के  अधीन  ये

 इमारतें  निष्कासन  पुल  में  हैं  ।  are  उससे  प्राप्त  होने  वाली  राशि  निष्क्रिय  ga  में  सम्मिलित

 की  जानी  चाहिये  ?
 ee

 मूल  अंग्रेजी  में



 १२  १८८३  लिखित  उत्तर  EIOVY

 तथा  श्रल्पसंद्यक-कार्य  मंत्री  महर  चन्द  ये  इमारतें  राष्ट्रपति  के

 अधीन हैं  ।  यह  नीति  य  करना  तो  पूर्व  रूपेण  सरकार  का  काम  है  कि  कया  किसी  सम्पत्ति  को  बेचा  जाये

 या  उसकी  मालकीयत  साथ  में  रखी  जाये  ।  इससे  पूल  में  कुछ  भी  कमी  नहीं  होगी  क्योंकि  इन

 सम्पत्तियों  की  कीमत  उस  पूल  में  सम्मिलित  कर  दी  जायेंगी  ।

 सरकारी  कर्मचारियों को  ead  का
 wat

 1४२६६.  श्र  दो०  चे  क्या  श्रीवास  ate  संभरण  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रेप

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  कौर  नईं  दिल्‍ली से  बहुत  से  सरकारी  कम  चोरियों के  अपने

 मकान  हैं  प्रौढ़
 इसलिये

 वे  सामान्य  पूल  से  क्वेटा
 रों

 के  आवंटन  के  लिये  पात्र  नहीं

 यदि  तो  ऐसे  कर्मचारियों  की  कितनी  संख्या

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसे  कम  चोरियों  को  मकान
 भी

 श्रदा  किया  जा
 रहा  कौर

 यदि  तो  कितना  भ्र ौर  उन्हें  मकान  किराया  करदा  करने  में  क्या  औचित्य

 श्रावास  श्र  संभरण  उपमंत्री  go  हां  ऐसा  कोई  भी

 करें  चारी
 जिसका  पता  या  किसी  सम्बन्धी  को  मकान  दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली  में  दफ्तर  से  ६  मील

 की  दूरी  तक  सरका री  क्वाटर  प्राप्त  नहीं  कर  परन्तु  भ  यह  है  कि  वह  मकाने  इस  प्रकार

 का  हो  कि  उसमें  वहू  प्रगति  हैसियत  के  श्रतुसार  रह  सके  या  वहां  रहने  से  उसे  मालिक को  कोई

 झसुवधा

 अपेक्षित  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 हां  ।-

 इन  सरकारी  क्मेंचारियों  को  भी  मकान  किराया  उसी  दर  पर  जाता  है  जिस

 पर  उन  कर्ष  चोरियों  को  दिया  जाता  है  जिनके  पास  मकान  नहीं  होते  ।  यदि  मकान  किराया  भत्ता  न

 दिया  जाये  तो  वे  दावा  कर  सकते  हैं  कि  उन्हें  भी  मकान  एलाट  किया  जाये  ।  इससे  भ्राता  सम्बन्धी

 स्थिति  कौर  भी  खराब  हो  जायेगी  ।  कौर  सरकार  अपने  कर्म  चा  रियों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहती है  कि

 वे
 झपना  मकान  स्वयं  बता

 यें  ऐसी  दशा  में  मकान  किराया
 न

 भरदा  करने  से  उलटा  असर  पड़ेगा  |

 उड़ीसा  में  खादी  का  उत्पादन

 1४२७०.  श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मन्त्री यह  बताने  कीं  कृपा

 करेंगे कि

 EG 0-| 8  में  उड़ीसा में  खादी  का  कितना  उत्पादन  किया  गया

 REL—-ES  के  लिये  खादी  उत्पादन  का  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  राज्य  में  खादी  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  के

 लिये  कुल  कितनी  राशि  झ्रावंटित  की  गयी  थी

 क्या  आवंटित  राशि  राज्य  के  खादी  ats  द्वारा  खच  वरदी  गयी  रोक

 (=)
 क्या  ag  सच  है

 कि
 रोक  टित  राशि

 को
 उचित  प्रकार  से  इस्तैमाल  नहीं  किया  गया  है

 ?

 मूल  झंप्रेजी  में
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 उद्योग  मंत्री  (att  मतुभाई  wat  तक  प्राप्त  रिपोर्टों  के  आघार  पर  RE Ro-

 १  से  उड़ीसा में  ५,१७,१०१  बिग  गज  खादी  का  उत्पादन  किया  गया  art

 लक्ष्य  ११,००,०००  वगंगज है  |

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  खादी  के  विकास  के  लिये  खादी  तथा  ग्रामोद्योग

 ग्रा योग  द्वारा  राज्य  बोड़  तथा  विभिन्न  पंजीबद्ध  संस्थाओं  को  oo °  ०३  लाख  रुपये  बांटे  गये  थे  |

 att (=)  इस  राशि  का  अधिकांश  भाग  राज्य  बोर्ड  को  पावं  टीम  किया  गया  है

 मजदूर की  मत्य

 SRO  श्री
 फ्

 ला०
 बारूपाल

 :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  2-2  को  मकान नं  ०  डिफेन्स  कालोनीਂ  में  एक

 मजदूर  की  मृत्यु  माइकल ल  पोलिश  करने  की  बिजली  की  मशीन  चलाते  हुए  हो  झ्र ौर

 यदि  at,  तो  उसके  परिवार  को  फ़ितना  मुझावजा  मकान  मालिक  ने  दिया  है  ?

 am  उपमंत्री  आबिद  जी  हां  लेकिन  दुर्घटना  के  कारण  के  बारे  में  श्रभी
 कोई  निचय  नहीं  हो  सका  है  ।

 )  यह  इत्तला  मिली  है  कि  कम चारी  कमिश्नर  को  मृत  व्यक्ति के
 परिवार  से

 मुआवजे  की  कोई  दरखास्त  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 भारतीय  सांख्यिकीय  कलकत्ता  को  गई  सहायता

 ४२७२.  विभूति  मिश्र  :  व्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  कि

 गत  पांच  वर्षों  (28x  में  भारत  सरकार  ने  भारतीय  सांख्यकि  कलकत्ता
 को  प्रति  ay  कितनी  राशि  शौर

 भारत  सरकार  ने
 जो

 सहायता
 दी

 है  उसमें  से  कितना  घन  खच  किचा
 जा

 चुका
 वह

 किस  प्रकार  ae  किया  गया  है  द्रोह  उससे  क्या  लाभ  gate  ?

 प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल नहरू  आवश्यक  सुचना  साथ  दिये  गये  एक  विवरण

 मैंने  |  परमिट  ६,  अनुबंध  संख्या  ४८

 वार्षिक  अनुदान  की  में  पच्चास  लाख  रुपया  प्रति  वर्ष  सरकारी  नेपाल  साम्पल

 सर्वे  के  लिये  किये  गधे  तकनीकी  काम  ate  सारणी  करण  के  विषय  में  होता  है  कौर  बाकी  इस  संस्था  के

 विभिन्न  विभागों  में  कीਂ  जाने  वाली  शिक्षा  अ्नवेषण  इरादी  के  लिये  एक  सहायक  अनुदान  के  रूप  में  दी

 जाती  है  ।  इस  खर्च  में  शामिल  है  तकनीकी  प्रौर  wer  कर्मचारियों  की  प्राकृतिक  व्यय

 शर  व  दफ्तर  के  उपस्कर  इरादी  पर  किया  गया  पूंजीगत  खां  ।  ऐसे  खां

 श्र  इस  सांख्य  किया  संस्था  द्वारा  किये  गये  काम  व  इस  काम  से  दे  लाभ  का  पुरा  व्यौरा  इस  संस्था  के

 वार्षिक  रिपोर्टों  ax  त्रय  प्रकाशनों  में  विस्तार  रूप  से  किया  हुआ  है  जिनकी  कापी  संसद्‌  की

 लय  में  है  ।

 मूल  मं प्रे जी  में
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 बोकारो-कारगली-कथरा कोयला  खानों  के  लिए  जल  सम्भरण  योजना

 1४२७३.  श्री
 त्‌०  ह्०

 विट्ठल  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  खान  कल्याण  संगठन
 की  प्रोर

 से  राष्ट्रीय  कोयला  विकास
 निगम  को

 बोकारो-कारगिल  खान-समूह के  लिये  जल
 सम्भरण

 योजना  के  वास्ते  कोई  वित्तीय  सहायता  दी

 गयी

 यदि  तो  कौर

 यदि  उपरोक्त भाग  (#)  का
 उत्तर

 नकारात्मक  तो
 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम

 के  साथ  चल  रही  बातचीत  कब  सम्पन्न  होने  की  सम्भावना  है  ?

 fora  ate  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  ना०  :  से  श्रम

 संगठन  ने  निगम  को  अपनी  जल  सम्भरण  योजनाओं  को  ब्यौरे  सहित  भेजने  की  सलाह  दी  है  कभी  तक

 ऐसी  कोई  योजना  प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 प्रकाशन  विभाग  शर  आकाशवाणी  में  सम्पादकौय  apart

 1४२७४.  सरदार  न  सि०  कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि  प्रकाशन  विभाग  कौर  आकाशवाणी  द्वारा  प्रकाशित  पत्र-पत्रिकाओं  के  लिये  नियुक्त  सम्पादकीय

 कर्मचारियों  का  व्यौरा  कया  जिसमें  सनकी  वेतन-क्रम  ौर  कृत्यों  की  जानकारी

 दी  गधी  है  ।  प्रौढ़  यह  भी  बताया  गया  हो  किः  प्रत्येक  पद  के  लिये  कम  से  कम  क्या  प्रहेति  पौर  अनुभवी

 अपेक्षित है  ?

 सूचना  ste  प्रसारण  मंत्री  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  उसे
 पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 watt  में  स्पेन  पाइपें  के  निर्माण  का  कारखाना

 1४९७५.  csi  हरविन्द  घोषाल  :  FAT  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 (=)  क्यो  स्पेन  पाइप  के  निर्माण  के  लिये  मद्रास  में  एक  स्थापित  किया  गया  कौर

 यदि  तो  क्या  इसकी  स्थापना  विदेशी  सहयोग  से  की  गयी  है  ae  कितनी  पूंजी

 लगायी  गयी है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  शाह  कौर  मद्रास  राज्य  में  ढले  हुए  लोहे  की

 मरोड़ दार  पाइपों  के
 निर्माण  के  लिये  चार  एककों  के  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  ।  रहीं  तक  किसी  भो  कारखाने

 में  उत्पादन  शुरू  नहीं  FAT  ।  एक  कारखाने  की  कौर  से  विदेशी  सहयोग  के  बारे  में  प्रस्थापना यें  प्राप्त

 हुई  हैं  उन  पर  विचार  किया  जा  रहा

 निष्क्रिय  सम्पत्ति

 ४२७६.  श्री  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-का्य मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  २२  १९५९  को  एक  प्रैस  विज्ञप्ति  जारी  की  थी  जिस
 में  कहा

 गया  था  कि  १०,०००  रुपये  से  कम  मूल्य  की  जिस  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  पर  हरिजन कब्जा  किये  हुए  हैं

 वह  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मूल्य  वसूल  कर  के  उन्हीं  के  नाम  कर  दी

 मूल  पं प्रे जी में

 ‘Spun  Pipes,
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 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  ने  इस  विज्ञप्ति  के  भ्रन्तर्गत  कुछ  हरिजनों  को  सम्पत्ति  का

 मालिक  बना  दिया  कौर

 यदि  तो  इस  में  क्या  कठिनाइयां  हैं  कौर  उन्हें  दूर  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही की

 जा  रही  है
 ?

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंरुयक  का  मंत्री  मेहर  चन्द
 :

 भ्रनुसुचित  जाति
 तथा

 पिछड़ी जाति  के  लोगों  के  कब्जे  में  जो  जायदादें थीं  उन  को  बेचने  के  २३  १९४५९ को

 रिजनल  सेटलमेंट  कमिश्नरों  को  भेज  दिये  गये  थे  जिन  में  इस  बात  का  उल्लेख  था  कि  १०,०००  रुपये

 से  कम  कीमत  वाली  सारी  शहरी  निष्क्रान्त  जायदादें  जिन  में  अनुसूचित  जाति  तथा  पिछड़ी  जाति  के
 लोग  भ्रधिकृत रूप से रह रहे हों उन्हें रूप  से  रह  रहे  हों  उन्हें  सुरक्षित  मूल्य  पर  उन  लोगों को  बेच दी  जावें  कौर उन  की

 कीमत  का  २०  प्रतिशत  प्रारम्भिक  किश्त  के  रूप  में  शर  दोष  ७  बराबर  कीमतों  में  ager  किया  जावे
 |

 इन  wen में  यह  भी  बतलाया  गया  था  कि  यह  रियायत  अनुसूचित जाति  तथा  पिछड़ी  जाति  के
 सब

 लोगों को  दी  जायें  चाहे  वे  शरणार्थी  हों  या  गैर शरणार्थी  ।  इस  निर्णय के  विषय  में  जनसाधारण को

 सुचित  करने  के  लिये  २२-३-४५६  को  नहीं  बल्कि  ३-४-५९  को  एक  प्रेस  नोट  निकाला  गया  था  ।

 जी  हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 असाम  राइफल्स

 1४२७७.  श्री  दशरथ  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  में  स्थित  श्रीराम  राइफल्स  त्रिपुरा  प्रशासन  के  पुलिस  विभाग  के  अधीन

 कार्य  करती

 क्या  इस  में  त्रिपुरा  के  लोगों  को  भरती  किया  जाता

 क्या  त्रिपुरा  के  बजट  प्राक्कलन  में  आसाम-राइफल्स  के  संधारण  के  व्यय  को  शामिल  नहीं

 किया  कौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण

 प्रात  मंत्री  तथा
 बे  द ेदिक-काटे  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  )

 :  त्रिपुरा में  तैनात  श्रीराम

 राइफल्स  बटालियन  स्थानीय  सैनिक  प्रशासन  के  नियंत्रण  में  है  कौर  मुख्य  आयुक्त  की  व्यापक

 हिदायतों  के  भ्रमित  ara  कार्य  करती  है  ।  यह  त्रिपुरा  के  पुलिस  विभाग  के  अधीन  नहीं  है
 |

 श्रासाम  राइफल्स  में  त्रिपुरा  के  लोगों की  भर्ती  पर  कोई  प्रतिबन्ध नहीं  त्रिपुरा  में

 तैनात  बटालियन  में  RoR  व्यक्ति  त्रिपुरा  के  हैं  |

 शौर  त्रिपुरा  प्रशासन  त्रिपुरा में  तैनात  टुकड़ियों का  खर्चे  उठाता
 इस

 लियन  की  कुछ  टुकड़ियों  को  अस्थायी  रूप  से  नागालैंड  में  तैनात  करने  के  लिये  उधार  दिया  गया
 है  |

 राज्य  व्यापार  निगम

 1४२७८.  श्री  चिन्तामणि पाणि प्र हो  :  क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  ने  बहुत  से  खान  मालिकों  उन  से  लौद्द-झ्रयस्क

 >  प्राप्ति  के  पश्चात
 पिछले  आठ  महीने  से  अदायगी  रोक एए  रखी  भर
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 यदि  तो  कभी  तक  कितने  सम्भरण-कर्ताश्रों को  अदायगी नहीं  की  गयी  कुल

 कितनी  रकम  रोकी  हुई  है
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  ):  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  मे  ससे

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  लिये  खरीदे  गये  कुछ  लौह  वयस्क  की  alan  अदायगी  करने  में  कुछ

 विलम्ब  gar  है  |  किन्तु  सम्भरण  कर्ताओं  द्वारा  बिल  प्रस्तुत  किये  जाने  के  बाद  उन्हें
 so

 प्रतिशत  रकम

 की  झ्र दाय गी  व्रतकाल  कर  दी  गयी  थी  ।  बकाया  राशि  में  से  भी  अधिकांश  की  इस  बीच  की  जा

 बक्की है

 १६  लाख  टन  के  कुल  सम्भरण  में  से  केवल  ११  मामलों  में  श्रादायगी  किया  जाना  बाकी

 जिस  का  सम्बन्ध  केवल  ,0¥, ERE  टन  से  है  और  इस  की  कीमत  लगभग  5%2,200 Ro Fo

 है  ।

 म्रदोक  होटल  में  आरक्षण

 1४२७६  श्री  इद्रीस  लाल  मल्होत्रा

 श्री  बहादुर सिंह

 या  श्रीवास  शौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  पर्यटन  ऐजेंसियों ने  CRRR  के  लिये  श्रद्योक  होटल  में

 कुछ  निवास-स्थान का  आरक्षण  कराया

 क्या  यह  भ्रारक्षण छः  महीने  पहले  किया  गया

 क्या  अन्तिम  समय  पर  यह  स्थान  देने  जिस  का  वचन  दिया  जा  चुका  इन्कार

 कर  दिया गया  आर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हें
 ?

 श्रीवास  और  संभरण  उपमंत्री  प्रनिल  कु०  अर  हा ं।

 एक  बार  जिस  स्थान  के  लिये  वचन  दे  दिया  उसे  देने  से  इन्कार नहीं

 किया  जाता  ।  यद्यपि  होटल  का  निरन्तर यह  प्रयत्न रहा  है  कि  वचनों का  पालन  किया

 किन्तु  कभी  कभार  कोई  ऐसा  मौका  ar  सकता  है  जब  कि  किसी  पार्टी  को  या  तो  होटल  में  भ्रमणा

 किसी  भ्र सामान्य  अवसर  दिल्‍ली  के  किसी  प्रमुख  होटल  में  वैकल्पिक  स्थान  की  पेशकश की  जाये

 कई  मामलों  में  ऐसा  करना  जरूरी  बन  जाता  है  जब  कि  होटल  भरा  हुमा  हो  कौर  जाने

 वाले  हवाई  जहाज  के  प्रस्थान  में  विलम्ब  होने  के  कारण  अथवा  sey  किसी  वजह  पहले

 निर्घारित  समय  से  अधिक  समय  के  लिये  ठहर  जायें  श्र  भ्रमण  लोगों  के  लिये  प्रसारित  स्थान  रोक

 a  |

 परिचित  बंगाल  में  ata क  दारणार्थी

 1४२८०  श्री हेम  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रीराम  के  शरणार्थियों  जो  राज  कल  पश्चिमी  बंगाल  के  दीवारों

 में  प्रधान  मंत्री  को  एक  ज्ञापन  दिया  है  जिस  में  उन्हों  ने  कहा  है  कि  वे  aaa  जाने  के  लिये  तैयार

 हैं
 बचाए

 कि
 सरकार  कुछ  न्यूनतम  दाते  पूरी  कर

 तूल  ग्रंग्रेजी
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 यदि  तो  ये  ad  क्या  wk

 इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-का्य  मंत्री  मेहर  चन्द  हां  ।  २

 १९६१  को  |

 इस
 ज्ञापन  में  निम्नलिखित  शर्तों  का  उल्लेख  है

 ara  के  निष्क्रमणा्ियों को  श्रीराम  में  एक  स्थान  पर  बसाया  जाये

 इन  लोगों  को  इन  की  हानि  के  मुग् राव जा झर  ऋण  दिया  जाये  ।

 श्रीराम  के  पिछले  दंगों  के  लिये  उत्तरदायी  व्यक्तियों  को  उपरोक्त  जांच  के  पश्चात

 दंड  दिया  जायें  |

 संघ  सरकार  श्रीराम में  इन  लोगों  के  पुनर्वास के  पश्चात  इन  की सुरक्षा  की

 गारंटी दे  |

 उपरोक्त  चारों  शर्तों  के  बारे  में  यह  स्थिति  है  —

 श्रीराम  सरकार  ने  यह  कहा  है  कि  यदि  वे  लोग  श्रीराम  के  उन्हीं  जिलों  के

 कुछ  ay  क्षेत्रों  में  बसना  चाहते  हैं  तो  उसे  इस  बारे  में  कोई  aroha  बचतें  कि

 वहां  पर  पुनर्वास  की  उपयुक्त  संभावना  हो  कौर  आन्तरिक  समायोजन  किया
 जा

 सकता हो

 शझ्रासाम  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गयी  योजना  के  अनुसार च्ष्फ  पुनर्वास-सहायता  प्रदान

 की  जा  रही  है  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  इस  योजना  के  १४  १६६१  तर्क

 १४,५००  परिवारों  को  सहायता  दी  जा  चुकी  है  ।  सरकार के  विचार  में  परिचय

 बंगाल  के  शिविरों  के  परिवारों  को  इसी  आधार  पर  दी  जाने  वाली  सहायता  पर्याप्त

 रहेगी  कौर  इस  सहायता  योजना  की  रूपरेखा  में  परिवहन  करना  श्रावश्यक  नहीं  है
 |

 यह  मामला  श्रासाम  सरकार  से  सम्बन्धित  है  ।  उन  सब  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 दोषी  सिद्ध  कानून  के  अनुसार  कार्यवाही  की  जायेगी
 ।

 पुनर्वास  मंत्री  ने  १९६१  में  प्रासाद  का  दौरा  किया  था  ।  उन्हें  सरकार

 ने  ्र  बंगाली-भाषी  लोगों  के  प्रतिनिधिमंडलों  जिन्हों  ने  उन  से  गोहाटी  ate
 दिलाने  में  मुलाकात  की  यह  बताया  था  किं  श्रीराम  में  हालात  सामान्य

 हो

 गये  हैं  पौर  शान्ति  कौर  व्यवस्था  सम्बन्धी  स्थिति  पूरी  तरह से  काबू  में

 उकेरा  कारखाने

 1४२८१.  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 क्या  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  की  अवधि  में  चार  नये  उर्वरक  कारखाने  स्थापित

 किये  जायेंग े!
 a

 ग्रेजी  में
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 प्रत्येक  कारखाने की  उत्पादन  क्षमता कया  होगी

 ये  कारखाने  कहां  स्थापित  किये  जायेंगे  ;  कौर

 क्या  इन  कारखानों  की  स्थापना  को  प्राथमिकता  दी  जायेंगी
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा
 :  से

 उनके  कारखानों
 के

 जिनका  निवेली  ate  रूरकेला  में  पहले  से  ही  निर्माण  हो  रहा  सरकार  ने  सरकारी

 कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  ८  न्य  नये  उन  रक  कारखानों  की  स्थापना  की  मंजूरी  दी  है
 ।

 नाइट्रोजन  युक्त

 उर्वरकों  के  arg  कारखाने  स्थापित  करने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 प्रत्येक  कारखाने

 की  स्थापित  क्षमता  कौर  उनके  स्थापना-स्थान  का  ब्योरा  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  एवं  रक  कारखानों  की  स्थापना  सम्बन्धी  योजनाओं  को  उच्च

 प्राथमिकता दी  गयी  है  ।  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  की  अवधि  में  निम्नलिखित  कारखाने  स्थापित

 करने  की  मंजूरी  दी
 जा

 चुकी

 नाइट्रोजन  युक्त

 स्थान  उत्पदन  क्षमता

 नों  में

 सरकारी १.  ट्राम्बे  £0,000

 २.  नाहरकटिया  ३२,४००

 B0,000 ३.  गोरखपुर

 ४.  विशाखापत्तनम .  .  Bo,000  गैर-सरकारी

 40,000  है ५.  मध्य  प्रदेश  का  किया  जाना

 हनुमानगढ़  Go0,000  ड्

 50,000  3} कोठा गु डम

 G,XXo  ै

 उत्तरों  सीमान्त  afin  के  अस्पतालों  में  एक्स-रे  संयत्र

 ४२८२.  श्री  डा०
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निशा  के  तमाम  अ्रस्पतालों  में  एक्स-रे  के  संयंत्र  लगाये  जायेंगे  ;

 यदि  तो  ये  संयंत्र  कब  लगाये  जायेंगे  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  अन्य  सम्बन्धित  उपकरणों  के  उपलब्ध
 न

 होने
 के

 कारण

 एक  एक्स-रे  संयंत्र  बेकार  पड़ा  है  ;

 frat  मंत्री  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  ):  तेजू  पासीघाट  के

 अ्रस्पतालों  में  पहले  से  ही  एक्स-रे  संयंत्र  लगाये  जा  चुके  हैं  ।  के  शेष  ६  में  ये

 संयंत्र  तब  लगाये  जायेंगे  जब  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  की  water  इमारतों  का  निर्माण  हो  जायेगा  ।
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 पासीघाट  अ्रस्पताल  का  एक्स-रे  संयंत्र  बेकार  पड़ा  है  क्योंकि  जब  वह  प्राप्त  द्वारा

 था  तो  उस  में  कुछ  आवश्यक  हिस्से  नहीं  थे  प्रब ये  हिस्से  प्राप्त  हो  गये  हैं  ।  जिस  फर्म  से  इसे

 खरीदा  गया  वह  AT  इसे  लगा  रही  है  ।

 जीरो  हाई  स्कूल

 1४२८३.  श्री  डा०  क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 के  सुबंसिरी  डिवीजन  के  सदर मुकाम  ज़िलों  में  ज़ीरो  एच
 ०

 ई०  स्कूल
 के

 विद्यार्थियों  शर  कर्मचारियों  के  बीच  विवाद  होने  के  कारण  इस  स्कूल  को  कुछ
 दिनों

 से  बन्द  कर  दिया  गया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  भ्र व्यस्क  विद्याथियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  कौर  चादर

 गाड  में  रखा  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ;  कौर

 क्या  इस  बीच  कोई  सुलह  समझौता  हो  गया  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  )
 :  से  पिछले

 स्वतन्त्रता
 दिवस  पर  ज़ीरो  हाई  स्कूल  के  कुछ  विद्यार्थियों  ने  कुछ  भ्रनुशासन  विरोधी  हरकतें  कीं

 |

 सिनेमा  से  लौटते  समय  उन्होंने  कुछ  जीपों  को  रोक  उन  पर  पत्थर
 ७. ७, कक

 ड्राइवरों
 से

 ज़ोर  जबरदस्ती की  ।  हालांकि कोई  विशेष  क्षति  नहीं  पहुंची  ।  तीन  दिन  पश्चात  उन्होंने एक

 सिनेमा  के  श्रीधर  व्यवस्था उत्पन्न  की  ।  २०  १९६०  को  कुछ  अध्यापकों पर  हमला  किया

 गया  क्योंकि  उन्होंने  शरार तियों  के  नायकों  के  विरुद्ध  शिकायत  की  थी  ।

 कोई  गिरफ्तार नहीं  की  गयी  किन्तु  १९  कौर २०  वर्ष  की  शरायु के  १३  विद्यार्थियों जिन्होंने

 इन  घटनाओं  में  मुख्यरूप  से  भाग  लिया  तराई  के  किसी  अन्य  स्थान  पर  ले  जाया  गया
 था  ताकि

 स्थिति  को  कौर  अधिक  बिगड़ने  से  रोका  जा  सके  ।

 स्थानीय  राजनैतिक  अधिकारी  ने  गांव  के  मुखियों  विद्यार्थियों  के  माता-पिताओं  की

 एक  सभा  बुलायी |  उन्होंने  छात्रों  के  दुर्व्यवहार  की  निन्दा  की  |

 इसके  उपरान्त  छात्रों  जब  कि  उन्होंने  क्षमा  याचना कर  स्कूल  में  पुनः  दाखिल  कर

 लिया  गया  |

 स्कूल  कुल  पांच  महीने  बन्द  रहा  जिसमें  ग्रीष्म-प्रकाश  भी  शामिल  है  ।  इसमें ag  प्रविधि  में

 शामिल  जो  स्कूल  को  चार  मील  दूर  उसकी  स्थायी  इमारत  में  बदलने  में  लगी
 |

 व्यापारिक  फर्मों  को  नयी  चीजों  के  उत्पादन  के  लिए  लाइसेंस

 (.4: 6...  श्री  aes  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 cor क क  नये  चीज़ों  के  उत्पादन  के  लिए क्या  भारत  की  किसी  मौजूदा  फर्मे  को  PER o—

 कोई  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  ;  पर

 यदि  तो  कितने
 ?

 भ्र ग्रेजी में में



 १२  १८८३  ६७२ है

 मंत्री  मतुभाई
 :  कौर  उद्योग  शौर  विनियमन )

 ERR  के
 भ्रन्तगत  RE Ko  PERL  में  भारत  की  मौजूदा फर्मों  को  प्रीमियम  के

 ard  ११  में  परिभाषित  नयी  चीजोंਂ  के  उत्पादन  के  लिए  ३६८  श्र  ८८  लाइसेंस दिये

 गये  ।

 श्री  सयाजी  जुबली  काटन  एण्ड  जट  सिद्धपुर

 ४२८४५.  श्री  मो०  ब०  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ६  PERe  के

 अतारांकित प्रश्न  संख्या  २८५३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सयाजी  जुबिली  काटन  एण्ड  जूट  सिद्धपुर
 हो

 पुनः  चालू  होने  में  कितना  समय

 क्या  उपरोक्त  कारखाने  के  सभी  मजदूर  रोजगार  पर  लगे  हुए  हैं  ;

 कारखाने को  कितनी  हानि  हुई  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  दाह  ):  मामला  कभी  विचाराधीन  है  ।

 ate  सही  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 औद्योगिक  सहकारी  समितियों  सम्बन्धी  गोष्ठी

 1४२८६.  श्री  प्र०  चं०  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  में  १९६६१  के  प्रारम्भ  में  प्रौद्योगिक  सहकारी  समितियों  सम्बन्धी

 गोष्ठी हुई  थी  ;

 यदि  तो  गोष्ठी  में  क्या  सिफारिशों  की  गयी  थीं  अथवा  मत  प्रकट  किये  गये  थे  ;  और

 इनके  बारे  में  सरकार  का  क्या  निश्चय

 उद्योग  मंत्रो  मनुभाई  शाह  ):  जी  हां  ।  विज्ञान  नई  दिल्‍ली  में  ३  १९६ १

 से  ५  १९६१  तक  औद्योगिक  सहकारिता  के  बारे  में  एक  गोष्ठी  हुई  थी

 इस  गोष्ठी  में  हुई  चर्चा  से  जो  निष्कर्ष  निकले  उनका  ब्योरा  संलग्न  नोट

 परिशिष्ट  ६,  अनुबंध  संख्या  ve]  में  दिया  गया  है  ।

 गोष्ठी  की  सिफारिशों  पर  सरकार  यथा  समय  निश्चय  करेगी
 ।

 एंगटोक  में  तिब्बत  a  काश्मीरी  मुसलमान

 1४२८७.  श्री  रघुनाथ  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  तिब्बत

 से  काश्मीरी  मुसलमानों  का  कोई  नया  दल  पाया

 परिधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  ):  इस  महीने
 तिब्बत

 से

 seal
 मीरी  मुसलमानों  (4  पुरुष  और  ७  स्त्रियां  और  २  बच्चे  का

 एक
 दल  पहुंचा  है  ।

 ग्रंग्रेजी  में

 579  (AI)



 थर्ड  लिखित  उत्तर  १९६१

 कलकत्ता  गोदी  श्रमिक  ats

 Peres.  श्री
 मुहम्मद  इलियास  :  क्या  श्रम  ite  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता  गोदी  श्रमिक  बोर्ड  की  जांच  समाप्त  होने  तक  कुल  कितने  रजिस्टर  गोदी

 श्रमिकों  को  च्  किया  गया  है  ;

 (7)  उन्हें  कितने  समय  तक  मुभ्रतल च्  किया  गया  है
 ?

 para  शौर  रोजगार  उपमंत्री  आबिद  कौर  जानकारी  निम्नलिखित

 जिस  तिथि से  ara

 तक  च्  ल
 किये

 किया  गया  टिप्पणी

 गये  कर्मचारियों

 की  संख्या

 रे  रे  १९५६

 जांच  ara  स्थगित  कर  दिया  गया  है  ।

 इस  व्यक्ति  का  मामला  न्यायालय  के  विचाराधीन PELE

 १९६१
 यह  मामला  ats  के  विचाराधीन  है  ।  ——  एएएਂ

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  निवास-स्थान

 1४२८६.  श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  mata  शौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  के  ४०वें  अध्याय  के  पैराग्राफ  ३  कौर  ४  में  सरकारी

 कर्मचारियों  के  ग्रा वास  के  बारे  में  वेतन  आयोग  की  सिफ़ारिशों  पर  विचार  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  कोई  कार्यक्रम  बनाया  गया  कौर

 यदि  तो  इसका  क्या  ब्यौरा  है  ?

 और  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कठ  से  इन

 सिफारिशों  के  जिनका  संक्षेप  रिपोर्ट  के  पैरा  १६४  में  दिया  गया  सरकार  को
 '
 अपने

 कर्मचारियों  के  श्रावासन  के  लिए  एक  व्यापक  कार्यक्रम  बनाना  चाहिए  ।  और

 संभरण  मंत्रालय  को  सामान्य  पुल  में  केन्द्रीय  कमेंचारियों  के  लिए  निवास-स्थान  के  निर्माण  करने  का

 कार्य  सौंपा  हुमा  है  ।  यह  पुल  wae  तक  बम्बई  अर  कलकत्ता  में  बनाया  जा  चुका  है  ।

 वित्तीय  संसाधनों  के  सीमित  होने  के  कारण इस  समय  यह  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।  प्रत्येक

 स्थान  पर  कर्मचारियों  की  एक  निर्धारित  प्रतिशत  को  पर्याप्त  निवास-स्थान  की  व्यवस्था  करना  है  ।

 तीसरी  योजना  में  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  क्वार्टरों  के  निर्माण  के  लिए  की  गयी  व्यवस्था  को

 art  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  क्षमता  को  देखते  हुए  बम्बई  कौर  कलकत्ता  में  क्वार्टरों

 के  निर्माण  के
 कार्यक्रम  को  बढ़ाया  मद्रास  में  भी  सरकारी  कर्मचारियों

 के
 क्वार्टरों  के

 मूल  भंप्रेजी
 में
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 re  c evr ह  नाथ  के  लिए  तीसरी  योजना निर्माण  का  काय  क्रम  हाथ  में  लिया  मकान  बनाने  क  प्रजनन इ

 के  दौरान  उपलब्ध  धन  कौर  केन्द्रीयपलोक  निर्माण  विभाग  की  क्षमता  पर  ही  निर्भर  नहीं  है  बल्कि

 इस  प्रकार  की  प्रस्थापनाश्रों  के  श्रमिक  औचित्य  पर  भी  निर्भर  करता  है  ।  तीसरी  योजना  के  दौरान

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  क्वार्टरों  के  निर्माण  का  कार्यक्रम  ५ अभा  तेयार  नहीं  हुआ  |

 सरकारी  इमारतों  का  वातानुकूलन

 १४२९०.  श्री  प्र०  चे  क्या  श्रावास  शौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  afar  रूप  से  यह  निश्चय  किया  है  कि  सरकारी  कार्यालयों  की

 are  कई  मंजिलों  वाली  इमारतों  का  केन्द्रीय  रूप  से  शर  पुरी  तरह  से  वातानुकूलन

 करना

 यदि  तो  इस  अन्तिम  निश्चय  के  श्रतुसार  इन  इमारतों  का  वातानुकूलन  कहां  तक

 कौर

 पहली  योजना  के  पुनरीक्षण  के  कया  कारण हैं  ?

 निर्माण  ,  mare
 और

 संभरण  उपमंत्री  (  श्री  अनिल  wo  :  से  (7)  निश्चय

 यह  किया  गया  है  कि  इमारतों  को  एयर  कंडीशन  करने  की  व्यवस्था  तो  की  जानी  चाहिए  तुर्की

 बाद  में  विदेशी  वित्तीय  संसाधन  कौर
 विद्युत

 उपलब्ध  होने  पर  इन  इमारतों  का  वातानुकूलन

 किया  जा  सके  ।

 दिल्‍ली  /  नई  दिल्‍ली  में  निष्क्रान्त  सम्पत्ति

 ४२६१.  थ्रो  रॉम  गरोब  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्राप-संख्यक  कार्य  मंत्री  यह  बताने  कीਂ

 कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  यह सच  है  कि  दिल्‍ली  ate  नई  दिल्‍ली  में  पट्टे  पर  दी  गयी  निष्क्रिय  सम्पत्ति  में

 जिसका  पट्टे  की  शर्तों  के  अनुसार  २०  वर्ष  के  पश्चात
 पुनर्नवीकरण

 किया  जाना  आवश्यक  होता

 अधिकांश  जायदाद  के  पट्टें  की
 अवधि

 समाप्त  हो  चुकी

 यदि  तो  ऐसी  जायदाद  की  संख्या  कितनी

 पुनर्वास  मंत्रालय  द्वारा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार  से  पट्टे  की  दाँतों  के  पुनर्नवीकरण

 न  कराने  के  क्या  कारण

 क्या  यह  सच  है  कि  उन  विस्थापित  व्यक्तियों  जिनको  यह  सम्पत्ति  हस्तान्तरित

 की  जाती  बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  है  क्योंकि  मुस्लिम  निष्क्रमणा्ियों  द्वारा  तथा

 उसके  पश्चात  पुनर्वास  मंत्रालय  इनके  पट्टों  का  पुनर्नवीकरण  नहीं  कराया  गया  कौर

 सरकार  का  इस  सिलसिले  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 तथा  श्राप  संख्यक-कापर  मंत्री  (  श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  )  :  हां  ।

 )  &o  |
 er

 मूर  अंग्रेजी  में
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 ate  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार  इस  माम  पर  विचार कर  रहा  है

 हमें  कुछ  पता  नहीं  ।  अलॉटियों का  aah  भी  इन  जायदादों पर  कब्जा है  कौर  उन्हें

 अभी  यहां  से  हटाया  नहीं  गया  ।

 निर्यातकों  को  दिन-कालीन  ऋण  दिये  जान  के  प्रश्न  की

 जांच  करन  वालो  समिति  को  रिपोर्ट

 1४२६२  श्रीमती  मं  मूना  सुल्तान  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  निर्यातकों  को  दीर्घ-कालीन  ऋण  सम्बन्धी  cea  की  जांच  के  लिये  सरकार

 नियुक्त  गयी छः  सदस्यीय  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया

 यदि  at,  तो  उनकी  मुख्य  सिफारिशें कया  कौर

 उस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया है
 ?

 वाणिज्य  तथ  उद्योग  उपमंत्री  (  श्री  सतीश  चन्द्र ):  से  निर्यात के  लिये  ऋण

 सुविधाओं  सम्बन्धी  अध्ययन  दल  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  है  कौर  उसकी  जांच  की  जा  रही  है  |

 उत्तर  प्रदेश  में  उद्योगों  का  विकास

 1४२९३.  श्री  राधा  मोहन  सिह  कबा  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  १९६०-६१  में  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  कितनी  राशि

 शर  अनुदान  के  रूप  में  दी  कौर

 अनुदान  wie  ऋण  में  से  अलग-अलग  कितना  खच  किया  गया  है  शार  प्रत्येक  विवेक

 के  wate  कितनी-कितनी  राशि  खर्च  नहीं  की  जा  सकी  ?

 1  उद्योग  मंत्री  (  श्री  सुभाष  दह  )  ऋण  gy  ४२  लाख  रु०

 अनुदान  230,25  लाख  रु०

 ऋणों  शर  भ्रनुदानों  के  रूप  में  राज्यों  को  जो  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  हैਂ  उसकी  मंजरी

 प्रति  वर्ष  राज्यों  द्वारा  पहली  तीन  तिमाहियों  में  किये  गये  वास्तविक  खर्चे  कौर  चौथी  तिमाही  के

 अनुमानित  खच  के  आघार  पर  की  जाती  है  ।  इसलिये  उपस्थित  भाग  के  उत्तर  में  बताये

 ऋणों  अर  अनुदानों  को  देखते  हुए  उनका  उपयोग  न  किये  जाने  का  प्रहन  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  श्रमिकों  की  समस्यायें

 1४२६४  श्री  च०  बर्रा  नया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  संघ  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  कहा  है  कि  सरकारी  क्षेत्रीय  औद्योगिक  उपक्रमों

 में  श्रमिकों की  सदस्यों  के  बारे  में  केन्द्र  कार्यवाही

 क्या  उस  बारे  में  र  Ive  AD  रों  a  उत्तर  प्राप्त  हा  गय  अर
 यदि

 तो

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ् उनके  विचार  क्या  हैं

 ate  कौर  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  (  श्री ल०
 नें०  मिश्र  )

 :  हां  ।

 ate  अभी  सब  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 कार्यक्रम  सीमांकन  संगठन  रिपोर्ट

 प्रकाश  वीर  शास्त्री  :

 “3  श्री  भजन  सिह  भदौरिया  :

 Lat  गजराज  fag  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रकाशित  की (*)  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  की  झ्राठवीं  रिपोर्ट  कब

 क्या  उस  रिपोर्ट  का  हिन्दी  संस्करण  निकालने  की  भी  व्यवस्था कर  ली  गई
 अ्रौर

 क्या  रिपोर्ट  को  हिन्दी  संस्करण  के  साथ  ही  प्रकाशित  किया  जायेगा  ?

 उपमंत्री  इया०  नं०  .  Heat  मूल्यांकन  प्रतिवेदन  सामुदायिक

 विकास  के  आगामी  वार्षिक  सम्मेलन  के  बाद  प्रकाशित  किया  जायगा  |  ara  है  कि  यह  सम्मेलन

 जुलाई  १९६१  में  होगा  |

 तर  (7)  जिस  समय  साठवां  मूल्यांकन  प्रतिवेदन  sas
 में

 प्रकाशित  लगभग

 उसी  समय  उसका  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  भी  प्रकाशित  किया  जायेगा  |

 दिल्‍ली  में  जिन्दा  मियां

 (  शी  प्रकादावोर  शास्त्री  :

 BRE  श्री  जून  सिह

 गजराज  fag

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  दिल्‍ली  में  जो  प्र्दाशिनियां  गत  वर्षों  में  आयोजित  होती  रही  हैं

 उनमें  प्रदर्शित  वस्तु भ्र ों  क ेविवरण  शादी  हिन्दी  में  प्रस्तुत  न  होने  के  विषय  में  कोई  सार्वजनिक  संस्थाओं

 की  कौर  से  सरकार  को  शिकायतें  की  गई  थीं  ;

 क्या  सरकार  ने  ऐसी  व्यवस्था  भविष्य  के  लिये  की  है  कि  जब  दिल्‍ली  में  किसी  प्रदर्शनी

 का  आयोजन  किया  जाये  तो  उसमें  प्रदर्शित  समस्त  का  विवरण  हिन्दी  में  अवश्य  लिखा  हो

 और  प्रदर्शनी  में  नियुक्त  कर्मचारी  दर्शकों  को  हिन्दी  में  ax

 क्या  ऐसी  व्यवस्था  इस  वर्ष  होने  वाली  उद्योग  प्रदर्शनी  के  लिये  अ्रपनायी  जायेगा  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  (  श्री  सतीश  चन्द्र  )  से  (=)  दिल्‍ली  की
 एक

 संस्था  सें

 प्राप्त  एक  पत्र  की  प्रतियां  सरकारी  क्षेत्र  के  राज्य  सरकारों  तथा  होने  वाली  उद्योग  प्रदर्शनी

 के  व्यवस्थापकों  को  भिजवा  दी  गयी  हैं  ।  उन्हें  सलाह  दी  गयी  है  कि  वे  पत्र  में  दिये  गये  सुझावों

 को  ध्यान में  रखें  ।

 मूल  भर गरे जी  में
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 काम  दिलाई  दफ्तरों  में  हिन्दी  के  फार्मों  प्रयोग

 (  श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :

 wees.
 J

 श्री  अर्जुन  सिह  भदौरिया  :

 (  श्री  गजराज  सिह  :

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .:

 काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  जो  फार्म  उपयोग  में  जाते  हैं  क्या  उन  सब  का  हिन्दी  अनुवाद

 करा  लिया  गया  कौर

 ऐसे  कितने  फार्स  हैं  जिनका  wal  हिन्दी  अ्रनुवाद  होना  बाकी  है  कौर  इस  काम  के

 कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 कम  उपमंत्री  (  श्री  आबिद  चली )
 :  ate  राष्ट्रीय  नियोजन  सेवाएं  की

 नियमावली  के  अनुसार  फार्मों  को  हिन्दी  प्रान्तीय  भाषियों  में  wafer  करना  जरूरी  माना  गया  है  !

 क्योंकि  रोज़गार  दफ्तरों  का  प्रयास  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  सौंप  दिया  गया

 लिए  देश  भर  के  सभी  रोज़गार  दफ्तरों  के  बारे  में  पूंछी  गई  यह  इस  मंत्रालय  में

 नहीं है  ॥

 दि ली  में  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  द्वारा  हिन्दी  में  पत्र-व्यवहार

 (sit  प्रकाशा वीर  शास्त्री  :

 श्री  asta  fag  भदौरिया  :

 गजराज  सिंह  :

 क्या  श्रम  तथा  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  तथा  अरन्य  हिन्दी  भाषी  राज्यों  के  काम  fears  दफ्तरों  में  जिन  व्यक्तियों  के
 नामः

 मिस्त्री  आदि  पदों  के  लिये  प॑  विकृत  होते  हैं  प्रिया  जिन  पदों  के  उम्मीदवार  अधिक  भ्रंग्रेजी  पढ़े-लिखे

 नहीं  क्या  उनके  पास  काम  fears  दफ्तरों  से  जाने  वाले  सूचनायें  या  पत्र  हिन्दी  में  भेजे
 जाते

 शरर

 यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  नका  रात्मक  तो  हिन्दी में  ऐसे  पत्र  ae  सूचनायें

 शादी  भेजने  की  क्या  कौर  कब  से  व्यवस्था  की  जा  रही  है  श्रथवा  की  जायगी
 |

 श्रम  उपमंत्री  (  श्री  श्रीमद
 :  हा ं।

 (@)  सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 हिन्दी  में  भेजे  गये  पत्र

 श्री  प्रकाशा बीर  शास्त्री

 VRE.  भी  जून  सिह
 भ

 :

 |  sit  werent  सिंह  :

 श्रम  site  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 वेतन  भुगतान  श्रधघिनियम  तथा  न्यूनतम  वेतन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  विभिन्न  fi

 कारियों  की  are  से  जो  कार्यवाही  की  जाती  है  क्या  वह  सम्बन्धित  व्यक्तियों  की  सुविधा  के  लिये  हिन्दी

 में  करने  की  कोई  व्यवस्था  की  गई
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 यदि  तो  क्या  व्यवस्था  की  गई  और

 यदि  ऐसी  व्यवस्था हिन्दी  भाषी  राज्यों  में
 att

 तक  नहीं की  गई
 तो  उसे

 कब  से
 करेंग

 का प्रबन्ध  किया  जायेगा  ?

 श्रम  उपमंत्री  (sit  आबिद  से  :
 वेतन  अदायगी  कानून  कौर  न्यूनतम  वेतन

 कानून  का  प्रशासन जहां  तक  राज्य  सरकारों  के  क्षेत्र  के  उद्योगों  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकारें  करती

 हैं  ।  वेतन  कानून  की  धारा  १५  और  न्यूनतम  वेतन  कानून  की  धारा  २०  के  अ्रधीन

 वाले  दावों  की  सुनाई  कौर  निर्णय  के  लिये  राज्य  सरकारों  ने  अपने  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  लिये  जो  अघिकारी

 नियुक्त  किये  केन्द्रीय  सरकार  ने  भी  अपने  क्षेत्र  के  उद्योगों  से  सम्बन्धित  दावों  की
 सुनाई  कौर

 निर्णय  के  लिये  उन्हीं  अघिकारियों
 को

 नियुक्त  किया  है  ।  कर्मचारी  मुश् नाव जा  कानून  प्रो  न्यूनतम  वेतन

 कानून  के  न्रत्तगत  मामलों  पर  हिन्दी  में  कार्रवाई  करने  के  लिये  उन  अ्रधिकारियों  ने  क्या  व्यवस्था की

 यह  मालूम  नहीं  है  ।

 कोयला  खान  औद्योगिक  विवाद

 #¥300,  मी  कुर्सी

 भी
 ao  ब्०  विट्ठल राव

 क्या  श्रुति  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 पत्री  वर्ष  '&Ro  में  कोयला  खानों  से  सम्बन्धित  कितने  प्रौद्योगिक  विवाद  औद्योगिक

 न्यायाधिकरण को  निर्देशित  किये

 उनमें  से  कितने  भारतीय  राष्ट्रीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  और  अखिल  भारतीय  कार्मिक
 संघ  से  सम्बद्ध  संघों  के  बारे  में  झ्र

 क्या  वर्ष  RRR  में  उठाये  गये  विवादों  की  संख्या  वर्ष  १९४५९  की  अपेक्षा  अधिक

 शिन  उपमंत्री  [sit  आबिद
 :

 ६३  ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  से  सम्बद्ध  संघों  द्वारा  ४३  a  अखिल  भारत

 कार्मिक संघ  कांग्रेस  से  सम्बद्ध संघों  द्वारा  विवाद  उठायें  गये  |

 हां  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग के  लिये  स्थान

 202.0  ot  भक्त  दर्शन  :  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मन्त्री  १९  १९६१ के

 तारांकित संख्या  VUXo  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  लिये  जो  अतिरिक्त  भवन  बनाना  स्वीकार  किया  गया

 उस  पर  कितना  धन  व्यय  होने  का  अनुमान  कौर

 उसका  निर्माण-कार्य  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  are  की  जाती  ह  ?

 श्रीवास  शौर  संभरण  उपमंत्री (  श्री  कु०  :  धौलपुर  हाउस  के

 अहाते  में  एक  अतिरिक्त  कार्यालय  भवन  जिसमें  एक  साइकिल  स्टैण्ड  भी  सम्मिलित  निर्माण  का

 आकलित  )  व्यय  ८,८६,५४०  रुपये  इस  पर  प्रतिशत  के  कसाब  से  विभागीय

 प्रभार  है

 लगभग २  वर्ष  में  ।
 ne

 fat  अंग्रेजी में
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 श्राइसोटोप्स

 1४३०२.  श्री  दी०  च  शर्मा  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 रेडियो  आइसोटोप  का  उद्योग  कृषि  में  इस्तैमाल  किया

 )  क्या  इस  दिशा  में  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया

 यदि  तो  उसका  eater  क्या  ग्रोवर

 (a)  यदि  तो  इसको  कब  अ्रन्तिम  रूप  दिया  जायेगा  ?

 गज़ धान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  (  श्री  जवाहर  लाल  हां  ।  सभी

 कार्यों  में  इनका  इस्तैमाल  हो  रहा  है  ।

 हां  ।  वह  १९५७  में  रेडियो  झ्राइसोटोप  तैयार  करने  गौर  इसके  इस्तैमाल  को

 हन  देने  के  ख्याल  से  श्रमशक्ति  संस्थान  में  एक  आइसोटोप  डिवीजन  स्थापित  किया  गया  है  |

 प्रमुख  भाई-
 शर  एस-३५  का  आइसोटोप

 डिवीजन  में  नियमित  रूप  से  उत्पादन  किया जा  रहा  है  प्रो  कई  प्राय  रेडियो  भ्राइसोटोप  मांग  पर

 तैयार  किये  जाते  हैं  ।  यह  सामान  अधिकतर  चिकित्सक  लोग  लेते  हैं  जिनको  wa  तक  प्राप्त  १६०

 प्रेक्षकों  में  से  Pky  रेडियो  आयोडीन  के  थे  ।  हमारे  कार्यक्रम  में  अस्पतालों  में  रेडियो  कोबाल्ट  संसाधनों

 की  बडे  पै  मानें  पर  व्यवस्था  रेडियम  बदलना  कौर  चिकित्सा  के  लिये  विशेष  रूप  से  तैयार

 किये  गये  वेडियोश्राइसोटोप  का  बड़ी  मात्रा  में  व्यवस्था  करना  शामिल  है  ।

 कृषि  में  इसका  प्रमुख  उपभोक्ता  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  दिल्‍ली  है  जिसको  श्रब
 तक

 संस्थान  से  रेडियो  आइसोटोप के  as  प्रेषण  प्राप्त  हो  चुके  उर्वरकों  के  उपयोग  के  सम्बन्ध  में
 सम्मान  के  लिये  रेडियोफोस्फरस  से  सम्बद्ध  फॉस्फेट  उर्वरक  के  निर्माण  ak  कृषि  अनुसन्धान में

 प्रयोग  के  लिये  कई  अन्य  विशेष  उत्पादों  के  उत्पादन  का  विकास  किया  जा  रहा  है  |

 रेडियो  आइसोटोप  का  औद्योगिक  इस्तेमाल  भारत  में  met  area  हो  रहा  है  ७ ी में

 रेडियोग्राफी  सं  साधन  बनाये  जा  रहे  हैं  कौर  विभिन्न  प्रकार  की  बेटा-रे  गैजिट  (  Beta-ray  gauges

 सम्बन्धी  विकास  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।  इन  उपकरणों  को  तैयार  करने  का  इरादा  है  ताकि  इनका

 उद्योगों  में  व्यापक  रूप  से  इस्तेमाल  हो  सके  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  सुखी  मछली  का  निर्यात

 1४३०३.  श्री  ले०  अक्चा  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि ः

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  के  आयात  तथा  निर्यात  के  संयुक्त  नियन्त्रक  ने  मनीपुर

 के  लिये  पूर्वी  पाकिस्तान  से  सूखी  मछलियों  के  रायात  के  लिये  एक  कोटा  जारी  fear  है  ;

 यदि  तो  क्या  पिछले  वर्ष  इस  कोटे  का  पुरी  तरह  इस्तैमाल  किया  कौर

 वर्तमान  छमाही  के  लिये  कुल  कोटा  कितना  है
 ?

 ह  वाणिज्य  तथा  उद्योग
 उपमंत्री  सतीश

 :  हा ं।

 मूल  ~ a7 st  में
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 गया  है  |  मक्तूब र १६६०  के
 लिये

 कोटा  का  पूरा  इस्तेमाल

 R&R 0-HTF,  १९६१  की  लाइसेंस  की  भ्र वधि  के  बारे  में  प्रभी  मनीपुर  के  मुख्या युक्त  की  सिफारिशों

 प्राप्त न  होनें  के  कारण  पूरे  कोटा  के  लिये  लाइसेंस  जारी  नहीं  किये  गये  हैं
 ।

 अप्रैल  १६६१ से  जमातें  rERR  तक  पूर  एक  वर्ष  के  लिये  ६०,००० रुपये  का  प्रावट

 किया गया  है

 विनय  नगर  दूकानदार

 ४३ ण्  श्री  राम  गरोब  :  कया  निर्माण  ,  ग्रा वास  और  संभरण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मेन  विनय  नगर  नई  दिल्‍ली  कई  दुकानदारों  ने

 अस्थायी  ढांचे  खड़े  कर  लिये  हैं  प्रौढ़  अपना  व्यापार  बढ़ा  लिया  है  जिससे  मिनट  भीड़भाड़  हो  गयी

 है भ्र ौर  इसका  संरचनात्मक सौन्दर्य  नष्ट  हो  गया  शौर

 यदि  तो  वहां  पर  स्थिति  को  ठीक  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 sara  कौर  संभरण  उप  मत्री  (  श्री  अनिल  करे  a  कुछ

 दूकानदारों  ने  आवंटित  स्थान  में  प्रगति  कृत  निर्माण  कर  लिया  है  ।  सम्बन्धित  श्रावंटितों  को  ऐसे  निर्माण

 के  लिये  केन्द्रीय  लोक  कर्म  विभाग  की  शभ्रन्मात  लेने  को  कहा  गया  है  ।  यदि  ऐसा  न  sar  और  उन्होंने

 वह  ढांचा  नहीं  हटाया  तो  उनका  आवंटन  रह  किया  जा  सकेगा

 श्राकादा  वाणी  का  चीनी  यूनिट

 ४३०६५  MY  बलराज  मधोक  :  क्या  सुचना श्र  प्रसारण  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  श्राकाशवाणी  के  चीनी  यूनिट  में  कई  भारतीय  प्रौढ़  चीनी  काम  कर

 रहे  ?

 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  गई  है
 कि

 यह  यूनिट  अपने

 प्रसारणों  में  किसी  qe  में  शामिल  न  होने  की  सरकारी  नीति  को  कार्यान्वित  कर  रहा  कौर

 (7)
 क्या  यह  सच  है  कि  आकाशवाणी  के  चीनी  सेक्शन  में  ऐसा  कोई  भारतीय  नहीं  है

 जिसको

 नीति  भाषा  अच्छी  तरह  प्रीति  हो  ताकि  वह  यूनिट  की  क्रियान्विति  ae  वहां  चीनी  कार्यकरण  की

 देख-भाल  कर  सके  ?

 ate  प्रसारण  मंत्री  (  डा०  आकाशवाणी के  चीनी  यूनिट  में  सात

 क्विनी  झर  एक  भारतीय  काम  कर  रहे  हैं  ।

 satiate  कार्यक्रमों  की  मास्टर  लिपियां  भारतीयों  द्वारा  तैयार  की  जाती  हैं  कौर  फिर

 वे  सक्षम  अधिकारियों हारा  चेक  की  जाती  हैं  ।

 नहीं  ।  चीनी  यू  निट  का  संगठन  कर्त्ता  एक  भारतीय  है  जिसने  चीनी  भाषा  में  विशेष

 प्रशिक्षण प्राप्त  किया  है  ।
 Ce  eee

 +a  भेजी  में
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 SZ0%.  श्री  प्रकाइावीर  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  के  कस्तूरबा नगर में  नई  नालियों  को  मुख्य  नालियों  से

 नहीं  मिलाया  गया  है  जिससे  गन्दा  पानी  इधर  उधर  बह  रहा  है  भर  इस  गन्दगी  के  कारण  मच्छरों

 की  वृद्धि  हो  रही  है  ;  भ्र ौर

 क्या  ऊपर  की  मंजिलों  में  रहने  वाले  कर्मचारियों  को  गर्मियों  में  नीचे  के  नलों  से  पानी

 भरने  के  लिये  काफी  समय  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  जिससे  दोनों  मंजिलों  के  लोगों  को  परेशानी

 घ्रावास  शर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  क  भर  कस्तुरबा

 नगर  में  पहले  खुली  नालियां  बनाई  गई  जिनका  सम्बन्ध  भूमि  के  नीचे  वाली  मल  निकास  नाली

 से  नहीं था  ।  इसके  फलस्वरूप  गन्दगी  कौर  गरमियों  में  ऊपर  की  मंजिल  के  मकानों  में  काफी  पानी

 न  पहुंचने  की  शिकायतें  प्राप्त  होने  पर  खुली  नालियों  का  सम्बन्ध  मल  निकास  नाली  से  जोड़ने
 कौर

 पानी  के  पर्याप्त  संभरण  को सुनिश्चित करने  के  लिये  पानी  का  दबाव  दोनों  के  निर्माण  कार्य

 qe  कर  दिये  हैं
 और

 aren  है  कि  दोनों  शीघ्र  ही  पूरे  हो  जायेंगे  ।

 मजदूर  संतों  को  हिन्दी मं  पत्र  लिखना

 YZo0V.  श्री  प्रकाशा बीर  झा स्त्री  क्या  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न  कार्यालयों द्वारा  हिन्दी  भाषी  प्रदेशों  के  मजदूर  संघों  को  जो
 पत्र

 श्रौर  परिपत्र  भेजे  जाते  हैं  क्या  उनको  हिन्दी  प्रिया  हिन्दी  अनुवाद  के  साथ  भेजने  की  कोई  व्यवस्था

 की  गई  है  और  यदि  तो  कब  से  ऐसी  व्यवस्था  की  जाने  वाली  है
 ?

 अम  उपमंत्री  (  श्री  आबिद  हिन्दी  में  प्राप्त  पत्रों  का  उत्तर  हिन्दी  में  भेजने  की  व्यवस्था

 की  जा  चुकी है  ।  विभिन्न  सरकारी  कामों  में  हिन्दी  का  प्रयोग  aa  गृह-मंत्रालय  के  २७  १६९१

 को  जारी  किये  गये  निर्देशों  के  sare  किया  जाता  है  ।

 क्वार्टर  मिलन  की  सुचना  हिन्दी  में  भेज  ना

 CRG,  श्री  प्रकाश वीर  कया  कौर  सं  भरण  मंत्री  यह  बताने  कीः

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  ऐसा  निश्चय  किया  है  कि  चतु  श्रेणी  के

 चारियों  को  दिये  जाने  वाले  क्वार्टरों  के  विषय  में  सुचना  हिन्दी  में  दी  जाया  करे  ;

 गत  तीन  मास  में  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों
 को

 कितने
 ey

 हुए  कौर

 उनमें  से  कितने  हिन्दी  में  भेजे  गये
 ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  उपमंत्री  (  श्री  alter  go  चन्दा  )  :
 यह  निश्चय  किया

 गया है  कि  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारियों  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  नियतन  श्रादेश  हिन्दी  में

 जारी  किये  जा  सकते  हैं  या  विकल्प  के  तौर  पर  मूल  sah  नियतन  श्रादेशों  के  साथ  उनका

 अनुवाद
 भेजा  जा  सकता  है  ।



 tafe
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 पिछले  ३  महीनों  में  चतुर  श्रेणी  कर्मचारियों  के  नाम  ४६२  नियतन-पत्र  भेजे  गये

 शर  उनमें  से  हिन्दी  में  कोई  भी  नहीं  or  सम्बन्धित  फार्मों  का  हिन्दी  में  अ्रनूवाद  कराने  भर

 ara  के  लिये  भ्रावश्यक  प्रबन्ध  किया  जा  रहा है  ।

 मुख्य  श्रम  श्रावित  के  कार्यालय  में  हिन्दी  टाइपिस्ट

 कि
 FRR.

 श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मुख्य  श्रम  चव्य  के  कार्यालय  में  कितने  कर्मचारी  हिन्दी  टाइप  का  काम  करते  हैं  ;

 कितने  कर्मचारी  हिन्दी  टाइपिंग  का  प्रशिक्षण  अब  तक  ले  चुके  हैं  श्र  कितने

 चारी  इस  समय  ऐसा  प्रशिक्षण  ले  रहे  हैं  ;  कौर

 भविष्य  मे  क्या  श्र  भी  कछ  इस  तरह  के  कर्मचारियों  को  बढ़ाने  का  विचार  है  ?

 श्रम  उपमंत्री  (  श्री  आबिद चली  )  तीन  ।

 तीन  प्रशिक्षण  ले  चुके  हैं  और  एक  प्रशिक्षण  ले  रहा  है  ।

 जी  et

 मुख्य  श्रम  आयुक्त  के  कार्यालय  में  हिन्दी  जानने  वाले  कमंचारी

 S320.  श्री  प्रकाश  वीर  शास्त्रो  FIT  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 मुख्य  श्रम  अ्रायुकत न्यय  के  कार्यालय  में  इस  समय  कितने  कर्मचारियों  ने  fears

 योजनाਂ  के  अन्त मंत  are  परीक्षा यें  अलग-अलग  पास  की  है  ;

 क्या  उनसे  हिन्दी  का  काम  लिया  जाता  है  ;  कौर

 यदि  तो  कौन-कौन  सा  कार्य  लिया  जा  रहा  है  ?

 aa  उपमंत्री  आबिद  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिये  शुरू

 की  गई  हिन्दी  शिक्षा  योजना  के  अ्रन्तगंत  दो  कमंचारीरियों  ने  प्राज्ञ  परीक्षा  पास  की  है  ।  इनमें  एक

 कर्मचारी  ने  प्रवीण  परीक्षा  पास  की  है  ।

 att  मुख्य  श्रम  कमिश्नर  के  दफ्तर  का  हिन्दी  का  काम  इस  समय  वहां  के

 एक  हिन्दी  सहायक  करत हें  ।  यह  निर्देश  किया  गया  है  कि  जब  जरूरत  उपरोक्त  दो

 व्यक्तियों से  भी  हिन्दी  क  काम  में  मदद  ली  जाय  ।

 मुख्य  श्रम  श्रायकत के कि के  कार्यालय  द्वारा  निकाल  गये

 हिन्दी  परिपत्र

 ४३११.  श्री  प्रकाश वीर  झा स्त्री
 :

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 पिछली मुख्य
 श्रम

 आयुक्त  के  कार्यालय  में  वर्ष  PER  में  चतुर्थ  श्रेणी  के

 कर्मचारियों से
 सम्बन्धित  क्रिकेट  परिवहन  निकाले  गये  ae  उनमें  कितने  हिन्दी में

 भी  निकाले गये  ;  र
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 क्या  भविष्य  में  इन  कमंचारियों  से  सम्बन्धित  सभी  परिपत्र  बाद  हिन्दी  में  भी

 निकाले  की  उचित  व्यवस्था  कर  ली  गई  है  ?

 श्रम  उपमंत्री  (an  आबिद  चली  ी  कोई  नहीं  ।

 (@)  जी  हां

 राजस्थान  में  झ्र-शर्बती  केन्द्र

 ४३१४.  श्री  प्र०  चू ०  बुरा  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 अलवर  तथा  भरतपुर  में  किस  किस्म  के  तथा  कितनी  मात्रा  में  आणविक  खनिज

 हैं  ;  a

 क्या  इन  निक्षेपों  को  राजस्थान  के  खास  पास  श्रुत-शक्ति  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए

 प्राप्त  समझा  गया  है  ?

 अवान  मंत्री
 तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्रो  (  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  )

 :  अलवर  क्षेत्र  में

 यूरेनियम  खनिज  इधर  उधर  फैले  हुए  हैं  तथा  बहुत  सीमित  हैं  ।  भरतपुर  क्षेत्र  में  यूरेनियम  महत्वपूर्ण

 मात्रा में  नहीं  है  ।

 भ्रूण-गर्वित  केन्द्र  की  स्थापना  इंस  बात  पर  निसार  नहीं  करती  कि  जिस  स्थान  पर  वह

 स्थापित  किया  जाये  उसके  ora  पास  यूरेनियम  खनिज  पाये  जाते  हैं  ।  नाभिकीय  शक्ति  उत्पादन

 पर  ara  वाली  लागत  में  यूरेनियम  के  परिवहन  पर  तने  वाले  खड़े  का  कोई  विशेष  महत्व  नहीं  है  ।

 २४  १९६१  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  2202  के  उत्तर  में  लोक-सभा में  बताया  गया

 था  कि  योजना  आयोग  कुछ  कारणों  जैसे  कोयले  के  ग्रसित  दिल्‍ली-पंजाब-राजस्थान

 क्षेत्र  में  १५०  एम  डब्ल्यु  का  बिजलीघर  बनाने  के  लिए  स्थान  ढूंढने  का  Alaa  श्री-बाटती

 विभाग  को  दे  दिया  है  ।  परन्तु  ऐसा  केन्द्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  प्रभी  कोई  निर्णय  नहीं  किया

 गया है

 ऑ्रासाम के  लियें  सिमेंट

 ४३१३.  श्री  प्र०  चे  बुरा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि ः

 १९६०  वर्ष  के  आरम्भ  से  प्रत्येक  तिमाही  में  श्रीराम  की  श्रावश्यकताश्ों  को  पूरा  करने

 के  लिए  कितना  सीमेंट  मांगा  भ्रावंटित  किया  गया  तथा  भेजा  गया  ;

 क्या  PERO  के  बाद  की
 अवधि

 में
 ग्रांट

 कौर
 यातायात

 की  स्थिति  खराब

 हो  गई  है  ;  अर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 अण्णा  एए  एएए एएए  ििएएएई

 faa  wast  में
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 tsar  मंत्री (  श्री  सुभाष
 :  १९६०  से  area के

 सीमेंट  की

 भ्रावंटन  कौर  यातायात नी
 दिया  जाता

 है

 अवधि
 साग  आवंटन

 टनों  में  )

 जनवरी-मार्चे  ६०  फरेरे  २२,२००  २८,१८३

 अ्रप्रैल-जून  २/६०  २८,३६२  २८,२३६ र  PE, 2Qo

 जुलाई-सितम्बर  ३/६०  है. कि  १६६  GER

 टनों

 अक्तूबर-दिसम्बर  ¥/Ro  RO, FEE  25,000  २३,६७५

 90,528  ३३,०००  २२,०००

 अ्रप्रैल-जन  2/€8  दू
 प  ४०  23,000  भेजा  जा  रहा  है

 लत

 att  इस्पात  की  उपलब्धता  बढ़  जाने  से  तथा  समस्त  देश  में  निर्माण  at

 बढ़  जाने  से  सीमेंट  की  मांग  जो  पिछले  दो  वर्षों  में  उत्पादन  के  अनुरूप  १९६०  के  आरम्भ  से

 बढ़नी  शुरू  हो  गई  कौर  wa  उपलब्धता  से  बहुत  बढ़  गई  है  ।  जनवरी-मीचे  Rago  की  तिमाही  में

 प्रति  मास
 मांग  9,35 ३८  लाख  मीट्रिक  टन  थी  जो  PELL  की  तिमाही में  १२.९२

 लाख  मीट्रिक  टन  हो  गई  जब
 कि  इस  अवधि  की  अनुमानित  उपलब्धता  YB. Rk  लाख

 टन  थी  ।

 अप्रैल-जून  ६१  की
 तिमाही  में  मांग  बढ़  कर  १३  Ys  लाख  मीट्रिक  टन  प्रति  मास  हो  गई  जब  कि

 अनुमानित  मासिक  उत्पादन  ३५  लाख  मीट्रिक  टन  इन  परिस्थितियों में  सभी  मांग  पूरी

 करनी  संभव  नहीं  रेल  द्वारा  प्रतिबन्ध  लगा  देने  तथा  वैगनों  की  कमी  के  कारण  सीमेंट  के

 यातायात  में  कमी  ग्रा  गई  थी

 कपिल  टेक्सटाइल  नानवानगुडा

 TERRY.
 _  श्री  कुन्दन :

 श्री  मुहम्मद  इतिहास  :

 क्या  वाणी  ज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कपिल  टेक्सटाइल  मैसूर  राज्य  जो  थी  वर्ष  से  बन्द

 को  पुनः  खोलने  के  लिए  कदम  उठायें  oy  रहे  हैं  ;

 इसको  बन्द  करने  के  मुख्य  कारण  क्या  थे  ;  कौर

 यह  कब  तक  खोली  जायेगी  ?

 उद्योग  मंत्री  मन भाई कि  मिल का  हो  गया है  ।  यह  बताया

 गया है  कि
 फरवरी  १९६१  में  मैसुर  के  उच्च  न्यायालय ने  मिल  का  नीलाम  किया  था  ।  कौर  उसको

 किसी  ने  खरीद  लिया है  ।  उच्च  न्यायालय  ढारा  बिक्री  की  पुष्टि  कर  दी  गयी  है  कौर  आशा  है  कि

 खरीददार  मिल  को  शीघ्र  चालू  कर  देगा  ।

 मजदूर  विभाग  ।
 अ  अ  अ  अ  अ  पर्ण

 अंग्रेजी  में
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 पुरी  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  । tad

 पुनर्वास  उद्योग  निगम

 श्री  खुशवंत  राय  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 पुनर्वास  उद्योग  निगम  में  कितनी  पूंजी  लगाई  गई  है  ;

 उक्त  निगम  में  कुल  कितने  वेतन  भोगी  कर्मचारी  काम  करते  हैं  कौर  उन  पर  पिछले

 दो  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  कितना  खर्च  ga  ;

 उक्त  निगम  के  मैनेजिंग  डायरेक्टर  ate  सैक्रटरी  को  प्रति  मास  कितना  वेतन  दिया

 जाता  है  कौर  उनकी  योग्यतायें  क्या  हैं  ;

 पिछले दो  वर्षों में  इसने  कितना  कर्ज  प्रतिवर्ष  कौर

 पिछले  दो  वर्षों  में  इस  को  प्रति  वर्ष  कितनी  हानि  हुई  ?

 उद्योग  मंत्री (  श्री  सुभाष  :  ५०  लाख  रु०  |

 3 2-8-Ko  श्र  3 2-3-§  को  क्रमशः  २३  कौर  ३०  कर्मचारी  थे  ।  उन्हें  क्रमशः

 १९५६-६०  कौर  FERKo—K  के  दौरान  वेतन  प्रौर  भत्ते  के  रूप  में  €  ६,७५६  रु०  कौर  2, 34%, 383

 रु०  का  भुगतान  किया  गया  था  ।

 र, २५०  रु०  १,७००  रु०  इसके  मैनेजिंग  डाइरेक्टर  एम०  ए०  बी ०

 सी०  ए०  भाई  बी०  हैं  जो  इस  निगम  में  राने  से  पहले  स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया  कलकत्ता

 के
 सेक्रेटरी  शौर  खजांची  थे

 ।  सेक्रेटरी  एक  एम ०  ए  हैं ग्र ौर  जो  इस  निगम में
 खाने  से

 पहले  उप-प्रमुख  वित्त  प्रशासन  थे  ।

 PEKE—KO  में  W,5E,000  रु०  करार  १६६०-६१  में  ८२,०००  रु०  |

 PEXE—FO  में  १,२३,६८१  रु०  कौर  PERO-|E  में  १,४५,४९६  रु०  की  शुद्ध

 हानि  हुई  ।

 सिलाई  की  मशीनों  का  निर्यात

 1४३१६.  श्री  राजेश्वर  पटेल  क्या  वा  णिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  2  १९६१  के

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  २६९७  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (4)  कौन  से  देवा  भारतीय  सिलाई  की  मशीनों  का  ग्रायात  कर  रहे  हैं  ;

 भारतीय  सीने  की  मशीनों  के  कौन  प्रतिद्वन्द्वी  हैं

 क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  उसके  निर्यात  के  कोई  लक्ष्य  हैं  ?

 तथा  उद्योग  gaia  (  श्री  सतीश  चन्द्र  )  :  भारतीय  सिलाई  की  मशीनों

 को  आयात  निम्न  देश  कर  रहे  हैं
 ——

 श्रम
 ब्रिटिश  पुर्व

 तथा

 ब्रिटिश  फिजी

 gaa,
 सउदी

 फ़ेंच  वैस्ट  अफ्रीका  ।

 भ्रंग्रेजी  में
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 जापान  मुख्य  प्रतिद्वन्द्वी  है  ।

 कोई  निश्चित  लक्ष्य  नहीं  तीसरी  योजना  में  निर्यात  बढ़ाने  का  प्रयत्न  किया  जायेंगी  ।

 सिलाई  को  मशीनों का  उत्पादन

 1४३१७.  श्री  राजेश्वर  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  भारतीय  सिलाई  की  मशीनों  की  तुलना  सिंगर  जैसे  विदेशी  निर्माताओं  द्वारा

 बनाई  गई  मशीनों  से  की  जा  सकती  है  ;

 क्या  यह  सच  है
 कि

 भारत  में  सिंगर  स्विंग  मशीन  कम्पनी  भारतीय  मशीनों  को  खरीद

 बेच  रही  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  संग सो  ने  तथा  बेची  गईਂ  शब्द  सिंगर  के

 ag  के  बाद  खरीदी  गई  भारतीय  मशीनों  पर  लिखे  हैं  ;  कौर

 क्या  सरकार  ने  इसके  बारे  में  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 उद्योग  मन्नी  (  श्री  रहनुमाई  जी  मूल्यों  में  ।

 जी

 कौर  इस  बात  की  प्रोर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया था  कि  देश  में  बनाई

 गयी  परन्तु  द्वारा  बेची  जाने  वाली  weft  पर  भारत  में  बनी  इन  इण्डिया  )  दाऊद

 स्पष्ट  रूप  से  नह  लिखे  होते  हैं  ।  हमारे  सुझाव  पर  सिंगर  लिविंग  salts  कम्पनी  ने  मकीनों  पर

 लिविंग  चीन  कम्पनी  द्वारा  बेची  edt  के  आकार  के  समनुरूप  में  बनीਂ

 इण्डिया  )  शब्दों  को  भी  साथ-साथ  लिखने  के  लिये  श्रावक  कार्यवाही  की  है  ।

 चतुर  श्रेणी के  कर्मचारियों  के  लिये  क्वाटर

 स०  ato  सन्जो

 पण३१८  <  श्री  रास  गरोब

 agra  :

 क्या  निर्माण  श्रीवास  शौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे

 दिल्ली  तथा  नई  दिल्ली  में  जनरल  gear  में  चतु  श्रेणी  के  wire  चपरासियों

 तथा  दफ्तरियों  के  कितने  कलाकारों  में  बिजली  नहीं  लगाई  गई  है  ;

 ऐसे  कितने  क्वार्टरों  में  बिजली  लगी  हुई  है

 कितने  क्वार्टरों  में  छत  के  पंखे  नहीं  हैं  ;  कौर

 क्या  चतुर्थ  श्रेणी  के  क्वार्टरों  में  दी  गई  सुविधायें  seq  श्रेणी  के  क्वार्टरों  के  समान

 ही

 निर्माण  श्रीवास
 कौर  संभरण  उप-मंत्री  क़तील  कु०  चन्दा  )  :  से

 = ७  जा  we जानकारी  इकट्ठी  ना  अव  न्र ही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 न् मल ब  अंग्रजी  में
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 उड़ीसा  में
 बड़े

 पैमा  ने  के  उद्योगों
 के लिए  कर्मचारियों  का

 प्रशिक्षण

 ३१९.  श्री
 प्र०्गं०  कया  wines  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  उड़ीसा  में  छोट  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिए  कर्मचारियों  को प्रशिक्षित करने

 निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  इस  कार्य  के  लिए  कोई  केन्द्र  स्थापित  किया  जा  र  क  थ  a  5
 ete  ?

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई शाह  )
 :  ae  एक  विवरण  संबद्ध है  ।

 विवरण

 लघु  उद्योग  सेवा  कुछ  समय  से  व्यापार  प्रबन्ध  तथा  ब्लू  प्रिंट  हीट

 ट्रीटमेंट  शादी  के  नियमित  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  रहा  है  ।  जिससे  उड़ीसा  के  छोटे  उद्योगों  को

 लाभ  हो

 दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकार  में

 1४३२०.  श्री  मुरारका  :  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-का्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  fe  दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकार  ने  प्रतिरक्षा  मंत्रालय

 को  ७५  ट्रैक्टर  का  अतिरिक्त  संभरण  करने  का  काडर  दिया  था  ;

 इन  ७५  ट्रैक्टरों  को  देने  का  कार्यक्रम  क्या  था  तथा  इसको  किस  प्रकार  पूरा  किया

 गया  श्योर

 प्रत्येक  ट्रैक्टर  के  मूल्य  क्या  हैं  तथा  झ  तक  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ?

 पुनर्वास  तथा  कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  जी  ge

 १९६०  को  |

 Rego  में  डी०  जी०  ्रो ०  एफ०  ने  जी०  डी०  ए०  को  बताया  कि  नवम्बर  १६६०

 तक  ट्रैक्टरों
 को

 दे  दिया  जायेगा  |  इंस  देने  की  शभ्रनुसुची  में  बाद  में  परिवर्तन  कर  दिया  गया  तथा
 यह

 बता  दिया  कि  दिसम्बर  ERO  से  इनको  देना  शुरू  किया  जायेगा  तथा  फरवरी  १९६१  तक

 पूरा  कर  दिया  जायेगा  ।  परन्तु  फरवरी  १९६१  के  बात  तक  केवल  २४५  ट्रैक्टर  दिए  गए  थें

 २७  ग्रोवर  ट्रै  क्टर  ERR  के  मध्य तक  दिए  गए  जो  सब  मिलकर  ५२  ट्रैक्टर हो  गये  ।

 प्रत्येक  ट्रैक्टर  का  मूल्य  १,२०,०००  रुपये  |

 दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकार

 1४३२१.  श्री  नथवानी  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे

 क्या  यह  सच  है  कि  दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकार  ने  संभरण  तथा  निपटान  के

 निदेशालय  के  जरिये  श्रमरीका  में  बने  wy  ट्रैक्टरों  के  संभरण  का  झा डेर  दिया  है  ;

 क्या  इन
 ट्रैक्टरों

 का  संभरण
 कर

 दिया  गया  है

 मूल  श्रृंग्रजी में में



 २  विद्या ८  ३े  लिखित  उत्तर  ६७३२९

 यदि  तो  कया  संभरण  निर्धारित  समय  के  अनुसार  किया  गया  है  ;  कौर

 प्रत्येक  ट्रैक्टर  का  कया  मूल्य

 तथा  श्रल्पसंस्यक-का्य  मंत्री  (  श्री  मे हरचन्द  खन्ना  ):  से  हां  ।

 १,६  ४५,६७०  रुपये संख्या  २९  की  भ्रांत  मा उन् टेड  हैवी

 डबल  केबिल  कन्ट्रोल  यूनिट )  प्रति  ट्रेक्टर

 %,§0,20R  रुपये संख्या  ३०.  ०५ (श्रागे  की  झोर  मा उन् टेड  हैवी
 सिन्हा  ड्रम  केबिल  कन्ट्रोल  यूनिट )  प्रति  ट्रैक्टर

 प्रौद्योगिक  दुर्घटनायें

 थी  दी०  ०

 ४३२२. ्  श्रीमती  मैमूना  सुल्तान  :

 क्या  श्रम  प्रौढ़  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  १६६०  में  देश  में  कितनी  औद्योगिक  दुघ  नायें  हुयीं  ;  कौर

 उन  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  अथवा  की  जावेगी  ?

 उपमंत्री  (  श्री  आबिद  :  १,३६,७०७  त्रिपुरा

 शर
 काश मीर

 में  दुर्घटनाओं  को  क्योंकि  इनके  बारे  में  प्रभी  जानकारी  उपलब्ध

 नहीं  राज्य  सरकारों  का  कारखाना  निरीक्षणालय  कारखाना  लागू  करवानें  के

 उत्तरदायी  जिसमें  कारखानों  में  सुरक्षा  की  व्यवस्था  है  ।

 कारखानों  में  दुर्घटनाओं  की  बढ़ती  हुई  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  प्रश्न  पर  ego

 में  हुए  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  के  १६वें  सत्र  में  विचार  किया  गया  प्रौर  सम्मेलन  की  सिफारिशों  को

 कार्यान्वित  करने  के  लिये  पग  उठाये  जा  रहे हैं  ।  इस  मामले  पर  स्थायी  श्रम  समिति  ने  भी

 BERL  के  प्रति  सप्ताह में  हुई  अपनी बैठक  में  विचार  किया  था  ।

 डाक  तथा  तार  तमंचा  रियों  के  लिय  सरकारों  मकान

 1४३२३.  श्री  राम  क्या  श्रावास  we  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 (3)  क्या यह  सच  है  कि
 दिल्ली

 दिल्‍ली  में  डाक  तथा  तार
 कर्म  वासियों  को  डायरेक्टरेट

 उफ़  स्टेट्स  के  सामान्य  में  से  क्वाटर  आवंटित  नहीं  किये  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  इस  भेद  को  दूर  करेगी  ;  कौर

 (7)  १६६०  में  प्रत्येक  यूनिट
 में  श्रेणी-वार  दिल्ली  दिल्‍ली  में  डाक  तथा  तार

 को  कितने  नये  क्वाटर  झ्रावंटित  किये  गये  हैं  ?

 श्रीवास कौर  संभरण  उपमंत्री (  श्री  afer  go  चन्दा  )  :  से  दिल्‍ली /

 नई  में  डाक  तथा  तार  के  में  काम  करने  वाले
 कर्म

 के  अतिरिक्त

 डाक  तार  विभाग  के  कर्न  वासियों  के  मामलों  पर  डायरेक्टरेट  साफ़  स्टेट्स  के  नवीन  सामान्य

 मूल ्  अंग्रेजी  मे

 579  (Ai)



 लिखित  उत्तर  2  मई  gE" Zigvo

 में  से  क्विट  रों  के  आवंटन  के  लिये  विचार  नहीं  किया  जाता  क्यों कि  प्रथम  तो  वह  विभाग  एक  वाणिज्यिक

 विभाग  है  कौर  दूसरे  उनका  मकानों  का  भ्र पना  अलग  पु
 है  ।  वर्तमान  नीति  के  अनुसार  सरकारी

 कर्मचारियों  को  सरकारी  मकान  के  लिये  केवल  एक  ही  प्‌  से  arden  के  लिये  माना  जाता  है  |

 डाक  तथा  तार  विभाग  ने  दिल्‍ली  में  अपने
 करे  चोरियों

 के  लिये  अतिरिक्त  क्वार्टर  बनाने  की  योजना

 बनायी  हैं  जिनके  पुरा  होने  पर  दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली  में  उनके  लगभग  ३०  प्रतिशत  कर्मचारियों  की

 आवश्यकतायें  परी  हो  जायेंगी  ।

 वब  CERO  में  कोई  नये  क्वार्टर  तैयार नहीं  किये  गये  कौर  न  ही  डाक  तथा  तार  विभाग

 को  झपने  कर्मचारियों  को  झाड़न  लिये  दिये  गये  ।

 में  मोटर  के  टायरों को  कमी

 1४३२४.  श्री  प्र०  चं०  बनर्ग्रां  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  ara  में  सभी  साइटों  के  मोटर  के  टाय  ं  की  बहुत

 कमी  है

 यदि  तो  उस  राज्य  में  मोटर  के  टायरों  की  बिक्री  को  नियमित  करने  के  लिये

 कौन  उत्तरदायी  iz

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गयी है
 ?

 1  उद्योग
 मंत्री

 सुभाष  शाह ):  (@)  साननीय  सदस्य  का  ध्यान  इस  free

 पर  ४  मीच  Pee  के  ग्रतारांकित  पडने  संख्या  €६८  के  उत्तर  की  कौर  अ्राकृष्ट  किया  जाता  है  ।

 उस  के  बाद  राज्य  व्यापार  निगम  को  are  किये  गये  बड़े  mare  के  टायरों  की  अग्रेतर  खेपें  प्राप्त

 हुई  निगम  ने  प्रासाद  की  राज्य  सरकार  से  कहा  है  कि  बे  अपनी  अतिरिकत  मांग  बताये  जो  कि

 पूरी  की  जायेगी

 टायरों  के  वितरण  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  बिक्री  सामान्य  व्यापारियों  द्वारा  कीਂ

 जाती  है  ।  आयात  किये  गये  टायर  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  वास्तविक  उपभोक्ताओं

 को  वितरित  किय  जाते  हैं  ।

 कपड़ा  मिलें

 ३२५८  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 भारत  में  कुल  कितनी  कपड़ा  मिलें  हैं

 कितनी  कपड़ा  मिलों  ने  १९  YE—Fo  में  अपने  लेखे  का  विवरण  पेश

 जिन  मिलों  ने  झपने  लेखे  का  विवरण  नहीं  भेजा  उनके  खिलाफ  सरक  ने  क्या  Bry

 वाही

 प्रत्येक  राज्य  में  बेरोजगारी  सहायता  योजना  के  aaa
 a

 कितनी-कितनी  मिलें  चलाई

 ला  रही  हैं  कौर  इनमें  कितनी  लगी  हुई  है  तथा  इन्हें  कितना  लाभ  शुभ्रा  कौर  इन  पर  कितना

 हुआ ;
 फि  सिलों

 कया  यह  सच  है  सल  alsl  प्रस्तुत  लेखे  के  विवरण  सब  सही  नहीं  शर

 गर  ने  तथा  कार्यवाही  की  है  ? यदि  तो  सम्बन्ध

 मूल  aaa  में



 १२  १८८३  अ्रविलम्बनीय  लोक महत्व  के  विषय की  कौर  ६७४३

 ध्यान  दिलाना

 उद्योग  मंत्री  (  श्री  मनु भाई  १-१-६१  को  ४७८  सूती  कपड़ा  मिलें  थीं  ।

 २६८  कपड़ा  मिलों  ने  अब  तक  वर्ष  PEUE-Go  के  अपने  प्रकाशित  लेखे  बम्बई  के

 वस्त्र  आयुक्त  को  पेश  किये  हैं  ।

 कपड़े  की  कम्पनियां  स्वाभाविक  रूप  से  सन्तुलन  पत्र  शौर  लेखे  भेज  रही  हैं  ।

 इसका  पालन  न  करने  वाली  मिलों  के  खिलाफ  यदि  कोई  कार  वाई  करने  की  आवश्यकता  होती  है  तो

 वह  कम्पनी  श्रीनगर  के  ota  की  जाती  है  ।

 (1)  जहां  तक  सरकार  को  पता  है  महाराष्ट्र  की  सरवर  केवल  एक  मिल  को  बेरोजगारी

 सहायता  योजना  के  चला  रही  है  ।  सरकार  को  खच  या  मुनाफे  के  बारे  में  कोई  जानकारी

 नहीं है  ।

 |  )  नहीं  ।

 (3)  प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 हिन्दुस्तान  केमिकल  एंड  फर्ट्लाइजस  लिमिटेड

 1४३२६.  श्री  बाल्मीकी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्र  को  हिन्दुस्तान  केमिकल्स  एंड  फर्टिलाइज़र  लिमिटेड  के  निर्माण  के  कारण

 हटाये  गये  व्यक्तियों  से  भूमि  के  आवंटन  के  बारे  में  कोई  श्रभ्यावंदन  प्राप्त  हुमा

 यदि  तो  उसका  eater  क्या  योर

 इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  काय  वाही  की  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीशचन्द्र  :  नहीं  ।

 wit  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते ।

 लिपा

 अ्रविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना

 अगले  परगने  क  लोगों  स  बेफ़िकरी  दत्त  की  वसूली

 fal  गे  नियम  १९७  के  mata  म  अविलम्बनीय  लोक महत्व  के  निम्न

 विषय  की  ग्रोवर  गृह-कार्य  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हुं  कौर  यह  प्राय  करता  हुं  कि  वह  उसके  सम्बन्ध

 में  एक  वक्तव्य  दें  ।

 के  ढेंकानाल  जिले  के  भ्रूण  परगना  के  लोगों  से  वर्गीकरण  शुल्क  की  वसूलीਂ

 गृह-मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (  श्री  दातार  )  :  चंगुल  विधि  विनियम  १९३६  के  खंड  ६१

 के  नवीन  भूवारियों  waar  रैयतों  द्वारा  प्राधिकारों  के  हस्तांतरण  पर  रोक  लगा  दी  है  शरीर  यह  उपबंध

 किया  है  कि  यदि  कोई  भूरी  अथवा  रैयत  अपनी  जोत  Haar  उसके  क्सी  श्र  से  बिना  उपायुक्त

 की  लिखित  ऋतुमति  के  अपने  अधिकारों  का  हस्तांतरण  करेगा  तो  उपंश्रायुक्त  जिसके  नाम  पर  एसा

 हस्तांतरण  किया  गया  हो  उसे  बेदखल  कर  सकता  है  कौर  या  तो

 वह  जमीन  उसी  काश्तकार  को  जिसने  इन  भ्र धि कारों  का  हस्तांतरण  है  उसे
 को  दे  सकता  है  । दे  सकता  है  अथवा  उसके  किसी

 उत्तर

 मूल  श्रंप्रेजी  में



 ६७४२  विशेषाधिकार के  sat  के  बारे  में  २  १९६१

 )  वह  भूमि  किसी  wea  काइतकार  के  नाम  कर  सकता है  ।

 विधि  में  इस  प्रकार  का  उपबंध  करना  इस  कारण  आवश्यक  sm  कि  gra  उपविभाग  एक

 पिछड़ा  gar  इलाका है  ।  वहां  के  काश्तकारों  को  अन्य  बाहर  के  चतुर  लोगों  से  रक्षा  करना

 अवश्यक  समझा  गया  ।  तथापि  ऐसे  हस्तांतरण ों  को  वैध  करने  के  लिये  ५  रु०  तथा  चाल  व्यवस्था  में

 भूमि  के  लगान  का  पांच  गुना  बेधक  रण  शुल्क  के  नाम  पर  उनसे  दंड  वसूल  किया  जा  रहा  है  ।  तथापि

 इस
 व्यवस्था

 को
 उड़ी

 सा
 के

 उच्च न्यायालय
 ने  २१  १९  aa  करार  कर  दिया  था  झर

 तब  से  कोई  taney  शल्क  नहीं  लिया  गया  |

 उड़ीसा  भूमि  सुधार  अधिनियम  को  घारा ६  के  अधीन  सभी  मतों  धारा  २२  शौर  २३

 के  अधीन  उपबंधों  को  छोड़  कर  जिसमें  अनुसूचित  आदिस  जातियों  द्वारा  भमि  &  हस्तांतरण  पर

 प्रतिबंध  लगाया  गया  है  सभी  को  अधिकारों  के  हस्तांतरण  का  अधिकार  है  ।  जैसे  ही  भूमि  सुधार

 अधिनियम  लागू  कर  दिया  जायेंगी  वैसे  ही  भूमि  के  हस्तांतरण  के  सम्बन्ध  में  aga  उपविभाग

 के  रातों  की  af  नाइयों  दूर  हो  जायेंगी  ।

 विशेषाधिकार  के  प्रश्न  के  बारे  में

 न्य  एज  म  प्रकाशित  कछ  बात

 महोदय  श्री  हेम  बदा  ने  न्यू  ऐज  के  सम्पादक  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  भंग  को

 प्रश्न  उठाया  था  ।  उसमें  यह  बात  प्रकाशित  हुई  थी  कि  लोग  इतने  पक्षपात  पूर्ण  होते  हैं  कि  वे

 qa  तरह  संतुलन  खो  देते  हैं  कौर  वे  लोगों  तथा  उनकी  नीतियों  को  बदनाम  करने  के  लिये  निम्नतम

 स्तर  तक  गिर  सकते  हैंਂ  मैन  उस  पर  सम्पादक  का  स्पष्टीकरण  मांगने  को  कहा  था  |  श्रबन  सम्पादक  का

 स्पष्टीकरण  प्राप्त  हो  गया  है  सम्पादक  ने  कहा  है  कि  उसका  इरादा  लोक  सभा  के  विशेषाधिकार

 भग  करने  का  कतई  नहीं  था  रोक  न  उसका  उद्देश्य  लोक  सभा  के  किसी  grads  सदस्य  को  अपना

 कत्तव्य  पालन  से  रोकना  था  ।

 श्री हेम  gent  '  )  :  सम्पादक  ने  gra  स्पष्टीकरण  में' यह  कहा  कि  उन्होंने  यहं

 आरोप  रु  सागर  तेल  कप  के  विजय  में  ही  लगाये  हैं  लेकिन  ऐसी  बात  नहीं  लेखक  ने

 अपने  आरोप  तीन  बतों  के  प्राकार  पर  लगाये  हैं  पहली  बात  यह  थी  कि  मै ंने  ग्लिम्बस ैज  साफ  दि  वनडे

 हिस्ट्री  के  आधार  पर  यह  कहा  था  कि  उसमें  प्रदान  मंत्री  ने  तिब्बत  को  स्वतंत्र  देश  करार

 दिया  श्री  प्रधान  मंत्रो  उस  स्थिति  से  क्यों  हट  रहे
 हैं  ?  इसके  उत्तर  में  प्रधान  मंत्री  ने  एक

 वक्तव्य  दिया  था  जिसे  न्य  ऐज  ने  अपने  पक्ष  के  समर्थन  के  लिये  उद्धत  किंया  है  ।

 दूसरी  बात  शांति  परिषद्‌  के  सम्बन्ध  में  ।  मेंने  प्रवान  मंत्री  से  एक  प्रश्न  में  जानकारी

 मांगी  थी  किं  क्या  शांति  परिषद  में  चीन  का  प्रतिनिधि  मंडल  भारत  के  विरुद्ध  प्रचार  कर  रहा  है  ?

 उन्हें  देश  की  राजधानी  में  ऐसा  क्यों  करने  दिया  जा  रहा  है  ?

 सागर  के  तेल  कप  के  सम्बन्ध  में  श्री  Fo  दे०  मालवीय  ने  जो  बयान  सभा  दिया  उससे

 श्री  माथुर दवारा  दिये  गये  बयान  में  कुछ  भेद  था  ।  मत  मने  सभा  में  यह  प्रश्न  उठाया  था  कौर

 मंत्री  महोदय  को  अपनी  स्थिति
 सपट्रकरण  करने

 को  पुरा
 अवसर  वि

 दया  गया  |

 मूल
 aaa  में
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 उक्त  बातों  से  अप  स्वयं  देख  सकते  हैं  कि  मैंने  राष्ट्रीय  हितों  से  सम्बन्धित  कुछ  बातों  की  ग्रोवर

 सरकार  का  ध्यान  दिलाया  है  ।  मैंने  मतदाताओं  के  प्रति  इमा  नदारद  से  कत्तव्य  निभाया

 है  स्वत  उन्होंने  मेरे  विरुद्ध  जो  गम्भीर  ares  लगाये  हैं  वे  गलत  हैं  ।  तथापि  जेसा  कि  सम्पादक  ने

 कहा.है  कि  उनका  तात्पयं  किसीं  का  अपमान  करने  से  नहीं  में  अपने  विशेषाधि का  र  प्रस्ताव  पर  आग्रह
 थ

 नहीं  करता  हूं
 ।

 उसे  वापस  लेता  हूं  ।

 अध्यक्ष  श्री  हेम  बरुआ  ने  झपने  र  प्रस्ताव  का  प्रदान  वापस  लेकर  बहुत

 अच्छा  किया  है  ।  उन्होंने  सम्पादक  के  प्रति  पूर्ण  उदारता  दिखाई  है  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 कलकत्ता-क्षेत्र  मे ंबिजली  को  कमी  के  बारे  में  विवरण

 सिचाई  श्र  fara  मंत्री  (  श्री  हाफिज  मुहम्मद  इब्राहीम  में  कलकत्ता  क्षेत्र  में  बिजली

 की  कनी  के  बारे  में  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखता  x
 नि  ।'  में  रख  दी  गई  । देखिए

 संख्या  एल०  टी  ०
 Re gv/EQ]

 श्री  प्रभातकार  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  बिजली  के  बन्द  होने  से  कितने

 गीत  कारखानों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ae  उससे  उत्पादन  में  कितनी  कमी  जायेगी  ?

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  पन्द्रह  दिनों  में  तीन  faa  स्टेशन  किस  प्रकार  खराब  हो

 गये

 हाफिज  मुहम्मद  इब्राहीम
 :

 मैं  सभा
 को

 बता  चुका  हूं  कि  जून  के  पन्त  तक  यह  स्थिति  जारी

 रहेगी  |  जहां  तक  कारणों  का  प्रश्न  है  यह  लायसेन्सदार  भर  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  काम  है

 उन्हें  ही  इसे  करना  होगा  |  लायसेंसदार राज्य  सरकार  के  अधीन  है  न  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  ।

 श्री  प्रभात  मैं  ने  दामोदर  घाटी  निगम  के  बारे  पूछा  है
 ।

 इसका  दायित्व  केन्द्रीय सरकार

 पर  है  ।

 और  विद्युत  उपमंत्री  दामोदर  घाटी  निगम  के  दो  बिजलीघर  जो  खराब

 हो  गये  थे  उनकी  स्थिति  इस  प्रकार  ये  दोनों  बिजलीघर  wt  संभरणकर्ताश्रों के  पास  हैं  तथा

 दामोदर घाटी  निगम  को  हस्तान्तरित नहीं  हुए  हैं  ।  प्रभी  उनका  परीक्षण  किया  रहा  है  ।  जब  कलकत्ता

 में  बिजली  की  कमी  हुई  तो  दामोदर घाटी  निगम  ने  उन  दोनों  बिजली  घरों  से  पुरी  मात्रा  में  बिजली

 देने  को  उस  में  ये  खराब  हुए  ।

 श्री  श्र०  च०  गुह  ये  सारे  बिजलीघर  लगभग  एक  साथ  ही  खराब  हुए  हैं  मत

 सरकार  को  इस  मामले  की  जांच  करनी  चाहिये  ।

 श्री  हाफिज  मुहम्मद  इब्राहीम
 :  जहां  तक  दामोदर  घाटी  निगम

 का
 संबंध

 केन्द्रीय  सरकार

 सरकार उससे  संबधित  है  ।  तथापि  इस  समय  बिजलीघर  का  परीक्षण  किया  जा  रहा  परीक्षण  के

 दौरान  हुई  बातों  के  लिये  कोई  जांच  इत्यादि  नहीं  की  जाती  ।  जहां  तक  दूसरे  विषय  का  संबंध  है  राज्य

 सरकार  कार्यवाही  कर  रही  है
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 आ  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  )
 :  उपमंत्री  ने  कहा  है  कि

 परीक्षण
 समाप्त  हो  गया  है  जब

 कि  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  परीक्षण  चल  रहा  है  ।  सच्चाई  कया
 है  ?

 fait  हाथी  :  परीक्षण  at  जारी  है  ।  केवल  खराब  हुए  सैटों  की  मरम्मत हो  चुकी
 श्रौर वें

 बिजली  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  पुरी  क्षमता  से  चल  रहे  हैं  ।

 लिए

 उड़ाता  जायदाद  समापन  नियमों  सें  संशोधन

 fat  दातार  :  मैं  उड़ीसा  जायदाद  समापन  १९४५१  की  धारा  ४७  की  उपधारा

 (३)  के  अन्तर्गत  उड़ी पा  जायदाद  समापन  PEYR  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली

 दिनांक  १६  १६६०  के  उड़ीसा  गजट  में  प्रकाशित  अधिसूचना  संख्या  1GE  5 &-goJo—2—

 2&/ Ko  की  एक  करती  सभा-पटल  पर  रखता हूं
 ।  में  रखी  गई  ।  देखिये

 एल०  टो०  संख्या  28 24/e2]

 (१)  नेपाल  इंस्ट्रूमेंट्स  लिमिटेड  (२)  प्रागा  zea  लिमिटेड

 (३)  भारतीय  हस्तशिल्प  विकास  कारपोरेशन  (४)  हिन्दुस्तान  केवल  लिमिटेड  कौर

 (५)  भारत  के  धातु  निगम  को  देय  उचित  मृत्य  के  बारे  सें  सरकारी  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 और  संवार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  मैं  श्री  मनुभाई  शाह  की

 aire  से  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं
 :

 (१)  समवाय  EXE  की  धारा  ३९  की  उपधारा  (१)  के  ग्रन्थित

 वर्ष  के  नेशनल  इंस् ट्र  पेंट्स  कलकत्ता  के

 प्रतिवेदन  लेखा-परीक्षित  लेखे  कौर  उस  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  at

 टिप्पणियों  सहित

 उपरोक्त  कम्पनी  के  कार्य  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 (2)  १९४५६  की  धारा  SRE  की  उप-धारा  (१)  के  श्रन्तगंत

 वर्ष  PEXE—HoO  के  लिये  प्राणी  कारपोरेशन  हैदराबाद  के  विधिक

 लेखापरी  गीत  लेखे  कौर  उस  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियों

 सहित  |

 उपरोक्त  कारपोरेशन  के  कार्य  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 समवाय  EXE  की  धारा  GRE  की  उपधारा  (२)  के (3

 अन्तर्गत  वर्ष  १९५९-६०  के  भारतीय  हस्तशिल्प  विकास  कारपोरेशन

 नई  दिल्‍ली  &  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखापरी  क्षित  लेखे  कौर  उस  पर  नियंत्रक

 महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियों  सहित  ।

 SIT  कालिन  के  कद  की  परकार  दार  समीक्षा
 ।

 मूल ्
 aust  में



 १८८३  ६७४५४
 भारतीय

 रेलवे

 पुर

 (४)  समवाय  १९५६  की  घारा  ६३६  की  उप-धारा  (२)  के  प्रस्तुत
 वर्ष  PEYE—Ho  के  लिये  हिन्दुस्तान  केस  बदं वान  के  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे
 भर

 उस  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक
 की  टिप्पणियों

 सहित

 उपरोक्त  कम्पनी  के  कार्य  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 (4)  प्रफुल्ल  आयोग  १९५१ की  धारा  १६  की  उप-धारा  (२)  के  रात

 दिनांक  २२  १६६१  का  सरकारी  संकल्प
 संख्या  @¥(2)  ६०

 जिसके

 द्वारा  मैटल  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  को  देय  उचित  मूल्य  से  संबधित  दिनांक

 ५  १६५६  के
 संकल्प  संख्या  १५  (१५)  मेट  /¥5  के  पैराग्राफ  2(&)

 में  दिये  गये  सरकार  के  निश्चय  में  संशोधन  किया  गया  है
 ।

 में  रखी

 देखिये  क्रमशः  संख्या  एल०  टी०  WENE/KL  से  २९२०/६१]

 केन्द्रीय
 बायल सं  ate  का  नाम  निर्देशन )  नियम

 निर्माण  श्रावासश्रौर  संभरण  मंत्री  (  डा०  ब०  गोपाल  रेड्डी )  मैं  भारतीय  बायल सं
 2823.0  की  धारा  तक के  gata  दिनांक  ८  अप्रैल  की  शअ्रधिसूचना  संख्या जी

 शस ०
 कार  Veo  में  प्रकाशित  केन्द्रीय  बोलते  बोर्ड  का  eee

 की एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता हूं  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०

 ao  RERWz/R]

 खानों में  सुरक्षा  संबंधी  दिक्षा  कौर  प्रचार  के  बारे  में  वक्तव्य

 fora  उपमंत्री  आबिद  चली  :
 मैं  श्री  ला०  न०  मिश्र  की  कौर  से  खानों  मैं  सुरक्षा  संबंधी

 और  प्रचार  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।  [  य  में  रखी  गई  ।

 देखिये  संख्या  एल०  eo  २९६२२/६१

 भारतीय  रेलवे  )  विधेयक

 रेलवे  उपमंत्री  (  श्री  सें०  Fo  राम स्वा सी )
 :
 मैं  श्री

 जगजीवन
 राम  की  श्योर

 से  यह  प्रस्ताव

 करता हूं
 कि  भारतीय  रेलवे  १८९०

 में
 संशोधन  करने

 वाले
 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  चव्य  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  हैं
 :

 भारतीय  रेलवे  १८९०  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 पत्नी  सें०  ब०  राम स्वा मो  :
 मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 मूल  भरंग्रेजी  में
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 दिल्‍ली  काश्तकार  सहायता  विधेयक--जारी

 महोदय
 :

 सभा
 aa

 दिल्‍ली  के  संघ  क्षेत्र
 के

 नागरिक  क्षेत्र  के
 काश्तकारों  को  सहायता

 का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  करेगी  ।

 pat  दातार  :  कल  मैंने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  था  ।  श्री  त्यागी  ने  कहा  था
 कि

 संशोधन

 स्पष्ट  नहीं  है  ।  मैं  एक  अन्य  संशोधन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  जो  इस  प्रकार है  ।  मैं  प्रस्ताव  करता

 ह

 पृष्ठ  ३,  पंक्ति  १४  में

 a instituted  किया  गया  है  के  पहचान
 *"  धि  uring  the  period  when:

 बैर
 he  is  under  disability  waft  में  जब  कि- वह नियोग हो) ਂ  शब्द  रख  दिये  ज  यें

 पृष्ठ  पंक्ति १४५  से

 person  निकाल  दिये  जायें  (११)

 अध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  हुआ  |

 श्री  ब्रज राज  fag
 :

 ea  विधेयक  का  ogee  दिल्ली  क्षेत्र  के  बहरों  में  रहने

 वाले  काश्तकारों  को  कुछ  सहायता  देना
 है

 प्रस्तुत  करते  समय  मंत्री  महोदय  ने  बताया
 है

 कि

 ये  काश्तकार एक  विशेष  श्रेणी  मेंकते  हैं  क्योंकि  ये  केन्द्रीय  सरकार  के  श्रंतगंत तुम्हें  ।  लेकिन  मैं

 यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  यदि  कोई  अक्षम  अ्रपनी  भूमि  पर  कोई  व्यावसायिक  उपक्रम बनाता  है  तो  वह

 काश्तकार  को  बेदखल  करता  है  |  तो  कया  यही  काश्तकार  की  सहायता  है  ।  यह  विधेयक  के  उद्देश्य

 के  विपरीत  बात  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 instituted  किया  के  पहचान  the  period  when  he

 is  under  disability  or  अ्रवधि  में  जबकि  वह  नियोग  शब्द  रख  दिये  जायें  (20)

 पृष्ठ  ३,  पंक्ति  १४५  से

 person  व्यतीत )”'
 wea  निकाल  दिये  जायें  (११)

 सभा  में  विभाजन  ।
 पक्ष  में  १२१  कौर  विपक्ष  में  १५  मत  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 महोदय
 :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कल  दो  संशोधन  रखे  थे  ।  मैं  समझता  हूं  कि  वह

 aanaa  संख्या  ८  पर  जोर  नहीं  दे  रहे  हैं
 ।

 संख्या  ८  सभा
 को  अनुमति से  वापस  लिया

 मूल  अंग्रेजी  में



 १२  १८८३  चाना
 ior

 दिल्ली  काश्तकार  GOvig
 ~

 सहायता  विधेयक

 ae  महोदय  प्रदान  यह  है

 पंक्तियां  ३४  तौर  ३४५  में  से  निम्नलिखित  ae  हटा  दिये  जायें

 the  manner  or  to  the  extent  customary  in  the  locality  in  which

 the  land  is  situated  रीति  से  या  उस
 सीमा

 तक  जैसा
 कि

 स्थानीय  तौर पर  उहा

 कि  वह  भूमि  स्थित  रखी  (७)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्  ्

 अध्यक्ष  :
 प्रदान  यह  है

 कि  खंड  ३,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  ।

 खंड ३,  संशोधित  रूप  विवाद  में  जोड़  दिया  गया  ॥

 खंड

 ४

 से

 &

 अध्यक्ष  खंड  ४  से  €  के के  बारे  में  कोई  संशोधन  नहीं  मै  उनको  एक  साथ

 रखेगा

 खंड  ४  से  विधेयक  का  अंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 खंड ४  से  €  विषयक a  जोड़  दिय  गये  |

 pact  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 ma F
 कि  खंड  १,  अधिनियमन qa,  गौर  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक का  रंग  बन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  १,  अघिनियम  प्रौढ़  विधेयक  का  पुरा  नाम  विधायक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :
 ha  P

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये

 pues  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 |

 श्री  गजराज  भ्रध्यक्ष  मुझे  दुःख  है  कि  कांग्रेस  सरकार  ने  यह  देखने  की  कोशिश

 नहीं  की
 कि

 जो
 संशोधन

 वहू  पास  करने  जा  रही  है  उसका  क्या  होगा  ।  साफ  तौर  से  यह  बिल

 काइतकारों  के  भले  के  लिये  लाया  गया  उनको  कुछ  सुविधायें  देने  के  लिये  यह  कानून  बनाया  जा  रहा

 लेकिन  जो  संशोधन  कभी  सदन  ने  स्वीकार  किया  है  उसके  मुताबिक  काश्तकार  को  बेदखल  करने

 का  अघिकार  जमींदार  को  श्राप  दे  रहे  हैं  और  अधिकार  ही  नहीं  दे  रहे  हैं  बल्कि  श्राप  यह

 कार  दे  रहे  हैं  कि  नगर  वह  चाहे  तो  उसको  कल  से  ही  बेदखल  कर  सकता  है  ।

 दिल्‍ली  का  नगरीकरण  भ्रधिकाधिक  हो  रहा  है  कौर  प्रतिनिधिक  वे  जमीनें  जिनको  काश्तकार

 जोतते  थे  वे  मकानों  के  नीचे  रही  हैं  या  उनका  व्यापारिक  क्षेत्र  के  लिये  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ।

 ऐसी
 हालत  में  ऐसा  संशोधन  स्वीकार  करना  जिससे

 काश्तकार  को
 पपनी  जमीन  से

 बेदखल
 होने

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 सहायता  विधेयक

 का  खतरा  तुरन्त  पैदा  हो  जाता  मैं  समझता  हूं  कि  इस  बिल  की  भावनाओं के  खिलाफ  जाता  है
 |

 बरच्छा होता  कि  सरकार  इस  तरह  का  संशोधन पेश  न  करती  कौर  ऐसा  प्रयत्न करती  जिससे कि

 काश्तकारों के  अ्रधिकारों  के  हितों  की  रक्षा की  अधिकाधिक  सम्भावना  होती  ।  आप  कहते  तो  हैं  कि

 हम  काश्तकार के  हित  में  कानून  बनाने  जा  रहे  हैं  लेकिन  काइतकार  के  बजाये  श्राप  जमींदार  को

 अ्रधिक  अधिकार  दे  रहे  हैं  श्राप  उनको  अधि करदे  <3  ड  कि  वह  चाहे  तो  उस  जमीन  को  जिसे

 काश्तकार  जोत  रहा  मकान  बनाने  के  बिजनेस  प्रेमिसेज के  कैटिच  शैड  बनाने  के  लिये

 या  जोतने के  लिये
 काश्तकार

 को  बेदखल  कर  के  ले  सकता  है
 ।

 मै  समझता  हूं  कि  यह  सरकार  की  उसी
 नीति का  द्योतक  जिसके  मुताबिक  उसने  दिल्‍ली  में  oe  भी  लैंडलाडिज्म  ate  जमींदारी  कायम

 रखी हुई  है  za  विधेयक  में  जो  व्यवस्था  की  गई  उससे  किसानों  ake  काश्तकारों के  हितों

 श्र  अधिकारों की  रक्षा
 कौर  उनको  संरक्षण  देने  का  जो  हमारा  उद्देश्य  वह  पुरा  नहीं हो

 सकेगा  |

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  बहादुर  )
 :  गलत

 श्री  बजाज  गलत  कह  देने  मात्र  से  यह  उद्देश्य  पुरा  नहीं  हो  जायेगा  |  इस  पुरे  कानून

 को  पढ़ा  तो  यही  प्रकट  होगा  कि  काश्तकार  को  बेदखल  करने  के  अधिकार  को  इस  कानून  के  द्वारा

 बढ़ा  दिया गया  जोकि  सरकार  का  इन् टेन्शन  उसका  मंशा  नहीं  होना  चाहिये  ।  मैं  समझता  था

 कि  इस  कानून  में  ऐसी  व्यवस्था  की  जिससे  काश्तकारों  को  भ्र पनी  रक्षा  के  लिये  शर  अधिकार

 लेकिन  ate  अधिकार देने  के  उनके  अधिकारों  की  रक्षा  करने  के  जो  कुछ  भी

 अधिकार  इस  सम्बन्ध  में  हो  सकते  उनको  इस  कानून  के  द्वारा  छीनने  की  कोशिश  की  जा  रही  है
 ।

 मैं  चाहूंगा  कि  यदि  मंत्री  महोदय  ने  इसके  उद्देश्य  और  ae  को  अच्छी  तरह  न  समझ  पाया  तो  वह

 इस  बारे  में  फिर  से  गम्भीरतापूर्वक विचार  करें  शौर  यदि  वह  समझें  कि  वास्तव  में  इस  बिल  के

 काश्तकारों  के  हितों  की  हानि  हो  रही  तो  इसमें  परिवर्तन कर  के  उनके  हितों  की  रक्षा  करने
 की

 व्यवस्था  करें  ।  मैँ  समझता  हूं  कि  हम  सब  का  यह  लक्ष्य  है  कि  जो  जमीन  को  जोतता  जो  बोता

 जिसके  हल  की  फाल  के  नीचे  जमीन  रहती  वही  जमीन  का  मालिक  हो  ate  वह  व्यक्ति  मालिक
 न

 जो  अलग रह  कर  दूसरों  से  काम  करवाये  ।  सरकार  का  भी  यही  लक्ष्य  तो  मैं  राशा

 करता  हुं  कि  वह  जरूर  ऐसी  कायेवाही  जिससे  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  हो  सके  |

 श्राप  जानते  हैं  कि  दिल्‍ली  का  नगरीकरण  झ्रधिकाधिक  हो  रहा  है  ।  ऐसी  सुरत  में  श्री  समय

 गया  है  कि  सरकार  को  कोई  ऐसे  सिद्धान्त  प्रतिपादित  करने  जिनके  मुताबिक किसानों  को  उन

 की  जमीन  का  उचित  मुआवजा  बाजार भाव  से  मिले  ।  इस  दिशा  में  कभी  तक  कोई  प्रयत्न  नहीं  11.0

 है  ।  किसानों से  बहुत  कम  पैसे  में  जमीन  ली  गई  है  उनको  बर्बाद  किया  गया  हू  शर  उन्हें  भिखारी

 बनाया  गया  उनकी  जमीनों  पर  बड़े-बड़े  भवन  श्र  महल  बनाये  गये  लेकिन  उन्हें  उचित

 नहीं  मिल  पाया  है  ।  मैँ  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जब  हम  यह  कानून  पास  कर  रहे  तो

 सरकार  इस  बात  पर  विचार  १८९२  के  लैंड  एक्वीजिशन  एक्ट  में  दिये  गये  मुआवजे सम्बन्धी

 प्रतिक्रियावादी  सिद्धान्त  को  खत्म  कर  के  ऐसा  सिद्धान्त  लागू  जिस  से  किसान  को  अपनी  जमीन

 का  उचित  मुआवजा  मिल  सके  और  उसका  देश  में  दूसरे  नागरिकों  के  समान  रहने  का

 अधिकार हो

 श्री  दातार
 :

 यह  संशोधन  विधेयक  की  भावना  के  विपरीत  नहीं  है
 ।

 वास्तव  में  संशोधन  के

 जरिये  काम  करने  की  अवधि  बढ़ाई  जा  रही  है
 ।

 काश्तकारों  को  दिये  गये  अधिकारों  कौर  राहत  के

 साथ  कुछ  दायित्व  भी  है
 ।

 जिन्हें  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  |  नन  चलन

 मूल  अंग्रेजी  में



 न  8553.0  भारी
 बंडलों  पर

 निशान  ६७४९

 विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया
 12.0

 ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  मुन्ना  ।

 ———s  eens

 भारी  बंडलों  पर  निशान  लगाना  )  विधेयक

 तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर )
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 भारी  बंडलों  पर  निशान  लगाने  वाले  ae ee  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  ।

 भारी  बंडलों  पर  निशान  लगाने  वाला  VEY?  में  पारित  था  पौर  १

 ae G4  से  लागू  हुमा  था  ।

 [att  जगन्नाथ  राव  पीठासीन

 इस  भ्र धि नियम की  धारा  ३  के  are  किसी  भी  परिवहन  के  द्वारा  बाहर  जाने  वाले  पर  स्पष्ट

 रूप  से  निशान  लगाने  की  प्रा वश्य कता है  ।  लेकिन  मूल  अधिनियम में  अधिनियम के  प्रवर्तन  शर  उस

 के  उपबन्धों  को  लागू  करने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  विधेयक  का  उद्देश्य  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  करने

 का  विधेयक  का  उद्देश्य  अपराधियों  पर
 छः

 महीने  के  भीतर  मुकदमा  चलाने
 की

 भी  व्यवस्था  करता
 ट  ।

 सभापति  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 श्री  वॉरियर
 यह  मूल  अधिनियम  श्री  तक  लागू था

 ।  हम  यह  जानना  चाहते हैं
 कि  श्राज  दस  वर्ष  बाद  इस  को  यहां  लाने  की  शझ्रावश्यकता क्यों  हुई  ?

 श्री  राज  इस  अधिनियम  के  बन  जाने  के  बाद  कोई  ऐसा  प्राधिकारी  नहीं  था  जो  इसे

 लागू  कर  सकता  मार्च  विधेयक  लाना  आवश्यक  हो  गया  |  पब  तक  अ्रधिनियम  की  धाराओं  का  कोई

 खास  उल्लंघन नहीं  हुआ  है  किन्तु  मूल  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  कतिपय  अपराधों  को  रोकने  की  समुचित

 व्यवस्था  नहीं  है  ।  इस  कारण  यह  संशोधन  लाना  पड़ा  ।

 महोदय
 :  set  यह  है  :

 भारी  बंडलों  पर  निशान  लगाने  वाले  १९४१  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह  |

 सभापति  महोदय  प्रशन यह  है

 खंड  २  विधेयक  का  झंग  बने  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  १--(छोटा

 fart Tt aeTEz राज  बहादुर  :
 मैं

 प्रस्ताव  करता हूं
 :

 पृष्ठ  १,  पंक्ति ४  में  “1960  Rego)  के  स्थान  पर  “1967”  (2eee)xe feat रख  दिया  जाये  ।

 महोदय :  रन  यह  है  :

 पृष्ठ
 १,

 पंक्ति
 ४

 में
 “1960”  (2&0)  के  स्थान  पर  “1961”  (2848)  रख  दिया  जाये

 प्रस्ताव
 स्वीकृत  gat

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 महोदय  प्रन यह है यह  है

 खंड  १  संबोधित  रूप  में  विधेयक  का  aa  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  मुद्रा  |

 खंड  १,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 fait  राज  बहादुर  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  १  yearਂ  के  स्थान  पर

 year  रख  दिया  जाये  ॥

 सभापति  महो दय  :  प्रश्न  यह  है

 पृष्ठ  १,  पंक्ति में  १  में  yearਂ  के  स्थान  पर

 year’  रख  दिया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अधिनियमन  संशोधित  रूप  में  ,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 पुरा  ताम  विधेयक  में  जोड़  feat  गया  ।

 राज  बहादुर  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  बक

 सभापति  महोदय  :  set  यह  है

 विधेयक  संबोधित  रूप  में  पारित  किया  उर

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ॥

 अतिरिक्त  भ्रनुदानों  की  मांगें  १९५८-५९

 महोदय
 :  वह  १९  ५८-५९  के  प्राय-व्ययन  )  की अतिरिक्त  अनुदानों  की

 मांगों  के  बारे  में
 अब

 चर्चा  होगी  तथा  उन  पर  मतदान
 होगा  |

 माग  दीपक  अतिरिक्त  मांग

 सख्या  की  राशि
 ————_—$___——

 १  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय  २.२  Weg

 देश  अफीम  8,85,  FRR

 ३४,१०५ ३७  वाक्य  मत्ता  कौर  पेन्शन

 rsa  चिकित्सा  सेवायें  WE, 2yo

 भ्र  गृह-काय  मंत्रालय  RROXQ

 परं ग्रेजी  में
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 माग  ह द  safe

 की  राशि संख्या

 रुपये

 भर  मंत्रिमण्डल  RE, 8ER

 ७०,०४२ हिमाचल  प्रदेश

 द्  सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  &&, 0193

 &&  amy  शक्ति  विभाग  Ry FRR

 १२१  स्वास्थ्य का  पूंजी  व्यय  092

 देरे  असैनिक उड्ड्यन  पर  पूंजी  व्यय  9,4RX,0 ge

 गीत  ब्०
 विट्ठल  राव

 :
 इन  अतिरिक्त  ग्रनुदानों  की  मांगों  को  प्रस्तुत  करने

 '४  महीने  की  देरी  कयों  हुई  है  यह  मैँ  मालूम 6५  चाहता  हूं  ।  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  वित्त  मंत्रालय

 सुस्त  जिले  ढंग  से  काम  कर  रहा  है  ।  ये  बड़ी  आसानी  से  फरवरी  में  ही  रखी  जा  सकती  थी  ।

 असैनिक  उड्डयन  के  अधीन  जो  मांग  है  वह  इस  ATT  पर  है  कि  निर्माण  कार्य  को  तेज  करने  के  लिये  खर्च

 अधिक  हो  गया  है  |  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  का  पहले  से  लगाया  जा  सकता  था  |  अनुपूरक

 अनुदान  स्वीकृत  किया  जा  सकता  मांगों  के  सम्बन्ध  में  प्रतीक  ब्यौरेवार  जानकारी  सभा  को  दी

 जानी  चाहिये  थी  ।  पारिवारिक  पेंशन  तथा  उपदान  लेने  के  लिये  भरे  कौर  प्रस्तुत  किये  जाने  वाले  फार्मों
 को  सरल  बनाने  के  लिये  कोई  उपाय  निकाला  जाना  चाहिये  ।  अंगूठा  निशान  लेने  वाली

 शर्तें  समाप्त

 कर  दी  जानी  चाहिये  ।  चूं  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  परिवहन  प्रणाली  का  राष्ट्रीयकरण  हो  चुका  यह  समझ

 में  नहीं  भ्राता  कि  गैर-सरकारी  परिवहन  स्वामियों  को  भुगतान करने  के  लिये  १४ .  २८  लाख  रुपये  की

 मांग  कया  अभिप्राय है  ।

 श्री  ato  चं०  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  प्रकार  की  झ्रायव्ययक  व्यवस्था  में

 थोड़ा  बहुत  was  खर्चे  हो  जाना  स्वाभाविक  है  ्र  इ
 '

 की  कड़ी  प्रा लोच ना की  जानी  चाहिये  ।  परन्तु

 इन  मांगों को  पेश  करने  के  लिये  कोई  पर्याप्त  औचित्य  नहीं  बताया  गया  है  ।  अस्पष्ट रूप से रूप  से  सामान्य

 कारणों के  बजाय  कोई  ठोस  तथा  विशिष्ट  कारण  बताये  जाने  चाहिये  थे  ।  रोकी  गई  फिरसे  दी  गई

 प्रिवी  पसे  सम्बन्धी  मांग  के  बारे  में  अधिक  प्रकाश  डाला  जाना  चाहिये  ।

 पेंशन  सम्बन्धी  नियमों
 को
 प्रतिम  रूप  देने  में  अनावश्यक  देरी  की  जा  रही है  |  कुछ  विशेष  मामलों

 में  १५  साल  बाद  भी  में शन  के  मामलों  का  निर्णय  नहीं  किया जा  सका  है  ।  wea  में  मेरा यही  निवेदन है

 कि  जब  कभी  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  प्रस्तुत  की  जायें  तो  उनके  समर्थन  में  विस्तृत  एवं  स्पष्ट

 दी  जानी  चाहियें  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  (<r)  )
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  भूतपूर्व  शासकों  की  जाने

 निजी  शर  भत्तों  के  बारे  में  सरकार  की  ठीक-ठीक  नीति  कया  है  ।  बस्तर  के  महाराजा

 जब  तक  मध्य-प्रदेश  की  कांग्रेसी  सरकार  का  किरीट  बने  रहे  ।  लेकिन  उन्होंने  जैसे  ही

 म  2 O-92ar..  ..  सरकार  का  शुरू  उनको  पागल  करार  देकर  गद्दी  से  उतार  दिया  गया

 अर  निजी  थैली  बन्द  कर  दी  गई  ।  क्या  सरकार  इन  निजी  थैलियों  को  अपनी  पार्टी  के  हितों  के  लिये

 प्रयोग  करना  चाहती  है  ।

 faa  tact  में
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 यदि  सरकार  भूतपूर्व  शासकों  के  आचरण  के  बारे  में  गम्भीर  तो  उसे  निजी  थैलियों

 सम्बन्ध  में  कोई  एक  सिद्धान्त  निश्चित  करना  चाहिये  ।  यदि  तो  निजी  थैलियां  बन्द  कर  दीਂ  जानी

 चाहिये  ।

 उपमंत्री  ब  ०  रा०  :  अ्रतिरिकत  मांगों  के  सिलसिले  में  यह  yer  नहीं  उठाया

 जा  सकता  |  सभा  उस  राशि  की  मंजूरी  दे  चुकी  है  ।  कुछ  समायोजनों  के  कारण  ही  व्यय  कुछ

 हो  गया  है  ।  मैँ  समझता  हूं  कि  इस  पर  चर्चा  उचित  नहीं  है  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  ares  निजी  थैली  बन्द  करते  समय  संसद  से  क्यों  नहीं  पूछा  ?

 सरकार  इसमें  मनमानी  तो  नहीं  कर  सकती  ।

 अखबारों  की  खबरों  से  पता  चलता  है  कि  प्रधान  मन्त्री  इन  निजी  थैलियों  पर  कर  लगाने

 बात  बड़ी  गम्भीरता  से  सोच  रहे  हैं  ।  संसद्‌  को  यह  जानने  का  झ्र धि कार  है  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में

 कया  करने  जा  रही है
 ।  सभी  भूतपूर्व  शासकों  का  आचरण  एक  ही  कसौटी  पर  कसा  जाना

 चाहिये  ।

 श्री  go  प्र०  fag  :  सभापति  मैं  डिमाण्ड  संख्या  ३१  के  बारे  में  यह  निवेदन

 करना  चाहता हूं  कि  श्रोपीयम  के  सम्बन्ध  में  काफी  खर्च  बढ़ा  जिसका  कारण  यह  है  कि  रेलवे  यातायात

 में  बहुत  ज्यादा  खर्चे  होता  है  ।  गाजीपुर  में  ग्रोशियस  का  सबसे  बड़ा  कारखाना  है  ।  देश  के  न्य

 से  लगभग  तीन  चार  करोड़  रुपये  का  माल  गाजीपुर  जाता-जाता  है  करबी  करीब  चार  छः  करोड़

 का  साल  गाजीपुर  से  fade  में  जाता  है  ।  are  स्थिति  यह  है  कि  गाज़ीपुर  से  बनारस  मीटरगेज  रेलवे

 लाइन  ४६  मील  है  कौर  बनारस  से  ब्राडगेज  रेलवे  लाइन  है  ।  वहां  स्टेशन  पर  बारह  महीने  गाइड

 रखना  पड़ता  है  भ्र  माल  को  डिब्बों  में  इधर  उधर  उलट-पुलट  करने  में  बहुत  नुकसान  हो  जाता

 है  जिसकी  काफी  सुरक्षा  करनी  पड़ती  है  ।  इस  प्रकार  बाहर  के  देशों  कौर  हिन्दुस्तान  के  दूसरे  भागों  में

 जो  अफ़ीम  भेजी  जाती  उसका  खर्चे  बहुत  ज्यादा  बढ़  जाता  है  ।  इसलिये  मैं  इस  सम्बन्ध  में  सबसे

 अच्छा  तरीका  श्राप  के  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  गाज़ीपुर  में  गंगा  नदी  के  एक  किनारे  पर  अफ़ीम

 act  है  कौर  दूसरे  किनारे  पर  ब्राडगेज  रेलवे  स्टेशन  टा री घाट  है  ।  गंगा  पर  ब्रिज  बना  FT

 टारीघाट  को  अ्रफीम  की  फैक्ट्री  से  कनेक्ट  कर  दिया  तो  बड़ी  झ्रासानी  से  कौर  बिना  किसी

 शानी  के  यह  समस्या  हल  हो  सकती  है  प्रो  खर्चे  में  बहुत  कमी  हो  सकती  यह  ठीक  है  कि  एक  मतबा

 तो  खर्च  ज्यादा  करना  लेकिन  ata  दि  होल  यह  खर्चे  बहुत  कम  हो  जायेगा  |

 सरकार  अ्रफ़ीमਂ  की  खेती  को  उत्तरोत्तर  बढ़ा  रही  लेकिन  गाजीपुर  था  उसके  करीब  के  जिलों

 में  किसानों  को  इसके  लाइसेन्स  काफी  मात्रा  में  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  पहले  तो  वे  दिये  ही  नहीं  जाते  थे

 परन्तु  इस  सा  म  उनको  देना  शुरू  किया  गया  लेकिन  वे
 भी

 गाज़ीपुर  के  चन्द  हिस्सों  में  दिये  गये  हैं
 ।

 दुसरे  करीब  के  जिलों  में  लाइसेन्स  बिल्कुल  नहीं  दिये  गये  हैं
 ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  पर  इतना

 बड़ा  कारखाना  काम  कर  रहा  जहां  से  चार  छः  करोड़  का  माल  बाहर  भेजा  जाता  है  कौर

 मध्य-प्रदेश  शादी  से  भ्रम  मंगा  कर  बाहर  भेजी  जाती  हो  जबकि  उस  इलाके  में  ही  किसान

 अफीम  अधिक  से  अधिक  पैदा  कर  सकते  तो  वहां  के  किसानों  को  ही  लाइसेन्स  बढ़ाने  चाहियें  |  जिससे

 अफीम  का  उत्पादन  भी  काफ़ी  मात्रा  में  बढ़ाया  जा  सके  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  किसानों  को  अ्रफ़ीम  के  दाम

 कम  मिलते  जबकि  सरकार  बाहर  से  उसका  काफ़ी  पैसा  वसूल  करती  है  ।  इस  तरफ  भी  ध्यान

 देने  की  भ्रावस्यकता  है  ।

 मूल  wast  में
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 गाजीपुर  में  जो  झ्रोपियम  फंक्ट्री है, वहां वहां हां  माल  का  काफी  नुकसान  होता  है  कौर  चोरी  भी  होती

 उस
 तरफ़  सरकार  का  ध्यान  बिल्कुल  नहीं  गया  है

 ।
 मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  श्रोत्रिय  बहुत  महंगा

 सौदा  इसलिये  इस  तरफ़  भी  थोड़ा  ध्यान  देना  ताकि  जो  नुकसान  हो  रहा  उसको  बचाया

 जा  सके  |  ताकि  सरकार  की  प्राप्ति  बढ़े  |

 मैंने  जो  सुझाव  दिये  हैं  कि  श्रोत्रिय  पर  निगरानी  बहुत  weal  तरह  होनी  चाहिये  कौर
 ब्रिज

 बना  कर  रेल  के  खर्च  को  कम  किया  जाना  अरा  है  कि  सरकार  उन  पर  विचार  करेगी
 ।

 श्री  वारियर  मांग  संख्या  ५८  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 अभी  हाल  में  कुछ  राजनीतिक दलों  ने  भूतपूर्व
 बालकों  को  झपने  साथ  मिलाने  की  कैदियों

 की  हैं  यहां  तक  बढ़  गया  है  कि  कुछ  भूतपूर्व  शासक  इन  राजनीतिक  दलों  के  पीछ  अपने

 कार  तक  छोड़ने  के  लिये  तेयार हैं  ।  इससे  भी  कुछ  लोगों  की  आंखें  नहीं  खुली  हैं  ।

 लेकिन सवाल  यह  है  कि  इन  भूतपूर्व  शासकों  को  निजी  थैलियाँ  दी  क्यों गई  थीं  ?  यें  शासक

 हमेशा हीਂ  झपने  श्रमिकों  श्राम  जनता  से  पृथक  रखते  जाये  हैं  ।  परन्तु  ये  दोनों  बातें  एक  साथ
 तो  नहीं

 चल  सकतीं  कि  वे  प्राम  जनता  से  अपने  आपको  अलग  रखते  हुए  भी  श्राम  जनता  के  सामान्य
 कारों  की  मांग  करें  कौर  विशेषाधिकार  भी  चाहें  ।  यदि  वे  निजी  थैलियां  चाहते  हैं  तो  उनको

 नितिन  wars  में  नहीं  उतरना  चाहिये  |

 यदि  हमारे  देश  के  राजनीतिक  दल  इन  विशेषाधिकार  प्राप्त  शासकों  के  साथ  गठबन्धन

 तो  लोकतन्त्र  का  भविष्य  भ्रंधकारयमय  हो  जायेगा  |  निजी  थैलियां  पाने  वाले  शासकों  को  राजनीति

 स  दूर  रहना  चाहिये  |  अब  इस  समस्या  पर  विचार  करने  का  समय  प्रा  गया  है  |

 रणबीर  fag  सभापति  हमारे  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने

 बहुत  ज्यादा  बढ़ा-चढ़ा  कर  ठीका  टिप्पणी  की  है  ।  मै  कहना  चाहता  हूं  कि  १४१  ग्रांट्स हैं  उन

 १४१  ग्रांट्स  में  से  सिफ  १५  ग्रांट्स  में  ही  मंजूरशुदा  रकम  से  कुछ  फालतू  रुपया  घ्चच  ज्यादा

 खर्च  हुआ  र  वह  भी  शायद  ५०  लाख  से  नीचे  नीचे  १२  है  तौर  पर  श्राप  जानते  हैं

 कि  हमारे  यहां  जो  खाता  रखा  जाता  उसमें  करोड़  से  कम  की  गिनती  कम  ही  होती  है

 कौर  इसका  कारण  यह  है  कि  हजारों  करोड़  रुपया  साल  में  खच  करने  की  यह  सदन  मंजरी  देता  है

 कौर  एडमिनिस्ट्रेशन  अपने  काम  को  चलाने  के  लिये  खर्च  करता  है  शर  हजारों  करोड़  रुपये  में  एक

 करोड़  की  गिनती  नहीं  हो  सकती  है  ।  बड़ी-बड़ी  ae  नई-नई  योजनायें  चाल  करने  के  लिए

 या
 जो

 पहल  से  चली  रही  उनको  पूरा  करने  के  लिए  इस  रुपये  का  इस्तेमाल  होता  है  ।

 मेरे  माननीय  दोस्तों  ने  गिला  किया  है  कि  ये  प्रिवी  पेस  कयों  दिए  गए  हैं  या  यह  रकम  पहिले

 कयों  रोकी  गई  थी
 ?

 नगर  उन्होंने  यह  बताया  होता  कि  यह  जो  रुपया  रोका  गया  यह  किसी  सियासी

 नाते  निगाह  से  रोका  गया  है  भ्र ौर  इसी  वजह  से  पेमेंट  में  देरी  की  गई  है  या  कांग्रेस  पार्टी  ने  शामिल

 एडमिनिस्ट्रेशन  के  जरिये  इसको  रुकवाया  राजा  महाराजाओं  को  कांग्रेस  पार्टी  में  शामिल  करने

 के  लिए  सा  किया  गया  तो  उसकी  बात  उनकी  टीका  टिप्पणी  समझ  में  ar  सकती  थी  |

 लेकिन  उनको  पता  नहीं  है  कि  किसी  राजा  का  जो  प्रिवी  पर्स  रोका  गया  वह  क्यों  रोका  गया  था
 ।

 म
 मानता  हूं  कि  इसके  wet  कुछ  हद  तक  जिम्मेदारी  मंत्रालय  की  भी  है  मंत्रालय पूरी

 से  इसके  कारण  विस्तार  से  लिख  देता  इस  तरफ  ध्यान  देता  तो  शायद  जो  टीका-टिप्पणी

 भ्रंग्रेजी  में



 ६७४५४
 अतिरिक्त गी  ताकत  श्रनदानोी  माग  )  2  मई  १६६१

 ge4¥s—YE

 चलो  रणबीर

 हुई  है  बेवक्त  हुई  वह  बेवक्त  की  टीका  टिप्पणी  न  हुई  होती  ।  लेकिन  जहां  तक  प्रिवी
 का

 ताल्लुक  ए  राजा  महाराजाओं  को  इनके  दिये  जाने  का  ताल्लुक  मेरे  भाई  भूल  जाते  हैं  कि
 क्या

 वजह  थी  कि  उनको  प्रिवी  पर्स  दिये  गये  थे  ।  इस  बिना  पर  नहीं  दिये  गये  थे  कि  वे  इलेक् दान में  हिस्सा

 वे  इलैक्शन  में  हिस्सा  ले  सकते  हैं  ।  इस  wed  पर  जब  विधान  बन  रहा  था  विचार  gar  था

 कि  इलैक्शन  में  वे  हिस्सा  लें  या  न  इसकी  उनको  इजाजत  हो  या  न  हो  ।  उस  हमने  कम्युनिस्ट

 पार्टी का  जो  विधान  या  जो  उनका  तरीका  उसको  कबूल  नहीं  किया  ।  यह  कम्युनिस्ट

 देशों  का  तरीका  है  कि  लाखों  की  तादाद  में  जिन  भाइयों  को  वे  वैस्टिड  इंटिरेस्ट्स  का  नुमाइंदा  मानते

 राय  देने  के  लिये  वंचित  कर  देते  हैं  ।  इस  देश में  हमने  इस  तरीके  को  कबूल  नहीं  किया  कौर

 महात्मा  गांधी  जी  के  बताये  हुए  तरीके को  कबूल  किया  ।  उनका  कहना  था  कि  बुराई  से  हमें

 बेर  इंसान  से  बेर  नहीं  है  ।

 श्राप  जानते  हैं  कि  चीन  में  तीस  साल  तक  गृह  युद्ध  चलता  रहा  है  ।  वे  किसी  विदेशी राज  से

 नहीं  लड़े  बल्कि  झ्रापस  में  ही  लड़े  हैं  sik  इसमें  देश  तबाही  हुई  बरबादी  ge  है  ।  तीस  साल  के

 बाद  कुछ  थोड़ा  बहुत  फैसला  हुमा  है  we  कम्युनिस्ट  पार्टी  वालों  के  हाथ  शासन  की  बागडोर

 झाई  है
 ।

 करोड़ों  रुपया  उस  देश  का  इस  युद्ध  में  adam  होगा  ।  राज भी  श्राप  देखें
 तो

 पता

 चलेगा
 कि  कांगो  के  बन्दर  लड़ाई  प्रौर  भेदभाव  चल  रहा  जिन  लोगों को

 frat
 पर्स

 देना

 विधान  में  मंजूर  किया  गया  है  उनके  पास  aa  फौजें  हथियार थे  प्रौढ़  वे  इस  देश  में
 खानाजंगी

 करा  सकते  थे  ।  उनके  साथ  सरकार  ने  वादा  किया  था  प्रिवी  पर्स  देने  का  यह  शरीफ  आदमी  का

 काम  नहीं  है  कि  वायदा  करके  उससे  मुकर  जाए  ।  शरीफ  श्रादमी  का  काम  होता  है  कि  गुजर

 जाने  के  बाद  भी  जो  वायदा  दिया  गया  उसको  निभाये  atk  प्यार  कोई  बुरा  भी  श्री  जाता  है

 तो
 उसमें

 भी  भ्र पने वायदे  को  न  भूल  जाए  गौर  अपने  वायदे  को  निभाने  की  कोशिश  करे
 |  उन  लोगों

 ने
 शान्ति

 ग्रीन  से  अपने  राज
 को

 इस  देश  के  केसाथ  में  दे  दिया  ale  इस  का

 नया  तकया  बनाने  में  हम  लोगों  मदद  की  ।  उनके  काम  के.लिए  के  तौर  पर

 के  पर  पसे  दिए  गए  हैं  .।  कोई  भाई  समझते  हैं  कि  ये  इसलिए  दिए  गए  हैं

 इलैक्शन  में  खड़े  न  तो  वे  गलतफहमी  में  हैं  ।  श्रगर  यह  बताने  की  कौर  इसको  साबित

 कोशिश  की  जाती  कि  रुपया  किसी  fra  का  रोका  था  वह  इसलिए  रोका  गया.था  उसके

 अन्दर  कोई  हुई  थी  या  किसी  प्रिंस  को  पार्टी

 खिलाफ  करना  था  तो  टीका  टिप्पणी  कों  मैं  समझ  सकता  था  कौर  वह  टीका-टिप्पणी  वक्‍त  मुताबिक

 होती  ।  ऐसा  कोई  सबूत  गया  वास्ते यह  टीका  टिप्पणी  मेरी

 नहीं  भाई  है
 ।

 कभी  मेरे  मान योग  श्री  दी  चे  शर्मा  ने  जो  जब  चले  गए  हैं  की  हमदर्दी  में

 बात  कही  इस  बात  को  भूल  गये  कि  हमदर्दी  करते  करते  कहीं  उनके  खिलाफ  a  नहीं

 रहे  हैं  ।  का  जो  रुपया  ज्यादा  दिया  गया  उसके  अन्दर  यह  है  कि  यह  सरकार  के

 ख्याल  के  मुताबिक  एंटीसिपेटिड नहीं  उसके  अन्दाज़  में  यह  नहीं  था  ate  उसको  पता  नहीं  था

 कि  यह  देना पड़ेगा  ।  पैंशन  के  साथ  हमदर्दी  के  बावजूद  सरकार  को  इस  बात  का  पता  नहीं

 हिसाब  किताब  के  मुताबिक  इसका  Ne Cha Wears.  नहीं  था  कि.उन  लोगों  को  उसे  इतना  रुपया  पैंशन  के

 कौर  देना  पड़ेंगी  ।  उनके  साथ  हमदर्दी  के  तौर  पर  यह  सब  किया  गया  है
 ।  हमारे  भाई

 इस  बात  को  नहीं  समझते  हैं  कि  सरकार  ने  उनकी  तकलीफ  को  समझा  है  दौर  उसको  समझ  करके

 रुपया  ज्यादा  देना  पड़ा  देने  की  कोशिश  की  है  me
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 श्री  त०  ब०  कया  इसके  लिए  सप्लीमेंट्री  डिमांड  नहीं  लाई  जा  सकती  थी
 ?

 ato  रणवीर सिंह  :  यह  भी  लाई  जा  सकती  थी  ।  लकिन  are  मेरे  लायक  दोस्त  का  यह

 महा  हो  कि  किसी  के  साथ  ज्यादती  की  गई  है  या  किसी  के  साथ  कोई  रियायत  की  गई  है

 तो  में  उनकी  बात  समझ  सकता  था  ।  वर्ना  सप्लीमेंट्री  डिमांड  के  तौर  पर  या  बजट  के

 अन्दर  या  फिर  एक्सेस  ग्रांट  के  तौर  पर  इसको  कर  दिया  गया  तो  इसमें  एतराज़  की  कौन  सी  बात

 2  |  यह  तो  एक  तरीका  है  हिसाब  किताब  रखने  का  ।  हम  लोग  इतने  ज्यादा  पेंचों  के  भ्रमर  फंस

 जाएं  कि  एक  भरमार  करोड़  रुपया  जो  हम  करते  उसकी  तरफ  तो  न  दें  ale  इस  ४४

 लाख  रुपये  की  जो  एक्सेस  ग्रांट्स  उनके  बारे  में  टीका  टिप्पणी  करते  जाएं  या  उसके  बारे  में  अपनी

 बुद्धिमत्ता  दिखाते  जायें  ,  तो  यह  कोई  ज्यादा  समझ  की  बात  नहीं  हो  सकती  है  ।  मैं  तो  यह  चाहता

 हूं  कि  एक  भी  पैसा  मंजूरशुदा  पैसे  से  ज्यादा  खर्च
 न

 किया  जाय  ।  भ्रमर  ऐसा  हो  सके  तो  यह

 योग्य बात  होगी  ।  लेकिन  देश  बन  रहा  तरक्की  कर  रहा  है  कौर  जानते  हैं  कि  इस  सदन  ने

 मंजर  किया  है  भाखड़ा  नंगल  के  मामले  कि  सरकार  १४०  करोड़ के  बजाय  १७०  करोड़  रुपया

 सकती  है  कौर  यह  एक  अच्छी  बात  है  ।  जितने  भी  ये  छोटे  बड़े  प्रोजेक्ट्स  इनके  मुताल्लिक

 कौन  कह  सकता  है  कि  जो  भ्रन्दाज़ा  उससे  ज्यादा  खर्चे  नहीं  होगा  या  कौन  नाप  तौल  से  पैसा  खर्च

 कर  सकता है  ।  हमारी  एक  कमेटी  ने  सिफारिश  भी  की  है  कि  जहां  तक  डिवेलपमेंट  प्रोजेक्ट्स

 के  का  ताल्लुक  वह  एक  कंटीनभ्रस होना  उसके  इन्दर यह  पाबन्दी  नहीं  होनी

 चाहिये  कि  ३१  मार्च  तक  इतना  ही  रुपया  खर्चे हो  ।  जहां  पर  भ्रासानी  से  कौर  ठीक  तरीके  से  रुपया

 खर्चे हो  सकता  ज्यादा  रुपया  छह  हो  सकता  वह  किया  जाता  हैं  तो  यह  बड़ी  खुशी  की  बात

 अगर  डिवेलपमेंट के  कामों  पर  रुपया  ज्यादा  खर्च  होता  है  या  जल्दी  खर्चे  होता  तो  हमें  अफसोस

 नहीं  होना  चाहिये  क्योंकि  मैं  समझता  हूं  कि  जितनी  जल्दी  कोई  प्रोजेक्ट  पूरा  उतनी  जल्दी

 ही  देश  को  फायदा  पहुंचना  शुरू  हो  जाएगा  कौर  इसके  लिए  हमें  अ्रफसोस  नहीं  करना  चाहिए  ।

 Saat  उदयन  उपमंत्री  सही उद्दीन  )  :  श्री  विद्रुलराव  गौर  श्री  ने  \9,42,00,000

 रुपये की  शभ्रतिरिक्त  मांग  की  भ्रालोचना की  है  |

 मंत्रियों  का  काम  बड़ा  टेढ़ा  होता  है  ।  यदि  किसी  परियोजना में  विलम्ब  तो  उसकी

 चना  होगी  ।  लेकिन  यदि  विलम्ब  न  होने  के  लिये  कुछ  भ्र ति रिक्त  व्यय  हो  तो  भी  उसे  आलोचना

 सुननी  पड़ती  है  ।

 उडइयन के लिये के  लिये  SEYUG—KE  में  निर्माण-कार्यों  की  मद  के  लिये  ३,२३,६७,०००  रुपयें की

 मंजूरी दी  गई  थी  ।  लेकिन  वास्तविक  व्यय  उससे  ७,५२,०००  रुपये  अ्रधिक हो  गया  ।  श्री  शर्मा  ने

 प्रा लोच ना  की  है  कि  fate  मांग  के  सम्बन्ध  में  जो  नोट  दिये  गये  उनको  इसका  कोई  ब्यौरा

 नहीं  दिया  गया  है  ।

 में  array  वे  मदें  बताता  हूं  जिनके  कारण  यह  शभ्रतिरिक्त  व्यय  sat  है  ।  उदाहरण के  लिये

 दमदम  के  धवन-पथ  के  लिये  24,000  रुपय  की  व्यवस्था  की  गई  लेकिन  वास्तविक

 व्यय  VUE, 350 WI TAT | रुपये  gat  ।  बोइंग  विमान  की  सेवा  चालू  करने  के  लिये  धवन-पथ  का  निर्माण

 शीघ्र  ही  पूरा  कराना  पड़ा  था  |  इसी  लखनऊ  में  एक  दूसरा  धवन-पथ  निर्मित  कराना  पड़ा
 ।

 कुछ  भी  निर्माण-कार्य  भ्रहमदाबाद पूना  में  किये  गये  हैं  ।
 अतिरिक्त

 व्यय  का  यही  कारण  है
 ।  राशा  है  सभा  इस  मांग  को  स्वीकृत  करेगी  ।

 ee  «न  णणणणाणणाणाणाायएल्‍एयएयणथ  ए  िएएइटटटटटटटटटटटटटटटटटटााटटएशएएएएएल्‍एएएएएएसएएल्‍एल्‍एएएएइता्शाय

 मूल  अंग्रेजी  में

 979  (AI)



 GAR  अतिरिक्त  अनुदानों  की मांगें  )  २.  2ERZ

 PEYG—YE

 श्री  ब०
 रा०

 :
 वाद-विवाद  प्रारम्भ  करने  वाले  माननीय  सदस्य  को  यदि  वित्त  मंत्रालय

 के  काम  करने  के  तरीके  की  सही  जानकारी  तो  वह  यह  निष्कर्ष  न  निकालते  कि  मंत्रालय  का

 काम  ठीक  ढंग  से  नहीं  चल  रहा  है  |

 औद्योगिक  वित्त  निगम  सम्बन्धी  अधिसूचना  के  बारे  में  अपने  तथ्य  इकट्ठे

 करके  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  के  लिये  भिजवा  दिया  था  ।  उसकी  एक  प्रति  माननीय

 सदस्य  को  भी  भेज  दी  गई  थी  ।

 माननीय  सदस्य  ने  इस  सम्बन्ध  में  कहा  था  कि  वित्त  मंत्रालय  ने  इसमें  विलम्ब  किया  जब  कि

 लोक  लेखा  समिति  ने  अपने  छत्तीसवें  प्रतिवेदन  REGO  में  ही  इसकी  भ्रोर  इदारा  किया

 था
 ।  माननीय  सदस्य

 को
 यह  नहीं  मालूम  कि  इसमें  हमें  कुछ  प्रक्रियायें  पूरी  करनी  पड़ती  हैं

 ।

 मैंने जांच  की  है  ।  स्थिति यह  है  कि  हमने  जनवरी  के  प्रथम  सप्ताह  में  ही  संसद पू दिर विभाग

 को  लिखा  था  कि  प  मंत्रणा  समिति  से  परामर्श  करके  इस  मामले  को  विनियमित  बनाने  के  लिये

 संसद के अ्रगले सत्र के  भ्र गले  सत्र  में  रखने  की  व्यवस्था हो  जाये  ।  हमें  इनके  लिये  कुछ  नोट्स फुट नोट्स

 तैयार  करने  पड़ते  हैं  पर  प्रतिनिधिक  ब्योरा  इकट्ठा  करके  विभिन्न  मंत्रालयों  के  पास  उनकी

 राय  के  लिये  भेजना  पड़ता  है  ।  संसद्‌  are  विभाग  ने  इसे  २४  ade  के  लिये  रखा  था  ।  लेकिन

 समय  की  कमी  के  कारण  उस  दिन  इसे  नहीं  लिया  जा  सका  था  ।  उसमें  हमारी  तरफ  से  कोई  विलम्ब

 नहीं  है
 |

 हम  तो  तैयार  थे  कि  इसे  कौर  पहले  ले  लिया  जाये  कौर  हमने  अधिसूचना  भी  जारी  कर  दी  थी  ।

 सभा  में  किसी  भी  मामले  की  चर्चा  कब  इसका  निर्धारण कार्य  मंत्रणा  समिति  करती है

 इसमें  मंत्रालय  की  भ्रांत  से  कोई  चूक  नहीं  हुई  ।  श्रद्धा है  माननीय  सदस्य  स्वीकार  करेंगे  कि  उन्होंने

 ग़लत  निष्कर्ष  लिया  था  कि  मंत्रालय  में  कार्यक्षमता  की  कमी  है  ।

 कुछ  अतिरिक्त  व्यय  हो  जाने  का  कारण  भी  मंत्रालय  की  व्यवस्था  या  लापरवाही  नहीं  है
 ।

 PEYST—VE  के  लिये  कुल  ११४  waar  की  मांगें  स्वीकृत  की  गई  थीं  ।  उनमें  से  केवल  १५  मदों

 पर
 ही  कुल  मिला  कर  C8  १२  लाख  रुपये  का  अतिरिक्त  व्यय  हुम  है  ।  कुल  विनियोग  9, 25%

 रुपये का  था  ।  इसलिये  भ्र ति रिक्त  व्यय
 ०  .  ००६  प्रतिशत  ही  बैठता  है  ।  geyo-us F Mfatad में  अ्रतिरिवत

 व्यय
 ०  ०७  प्रतिशत था  ।  PEUG—YE  में  इतनी  सी  वृद्धि  के  लिये  मंत्रालय  को  अक्षम  बताना

 भ्रनुचित  होगा  |

 a  तो  कहता  हूं  कि  जब  तक  श्रन्तविभागीय  समायोजन  की  प्रणाली  चालू  रहेगी  तब  तक

 भ्रतिरिकत मांगें  पेश  होती  रहेंगी  ।  जब  तक  लेखा-परीक्षण का  कार्य  लेखा  रखने  के  कार्य  से  बिल्कुल

 पुथक  नहीं  किया  जाता  तब  तक  अ्रतिरिक  मांगें  पेदा  करने  की  श्रावस्यकता  बनी  रहेगी  ।  अ्रतिरिक्त

 व्यय  तभी  रोका  जा  सकेगा  जब  वित्त  जुटाने  वाला  प्राधिकार  और  वित्त  मांगने  वाला  प्राधिकार

 दोनों एक  होंग  ।  भ्र ति रिक्त  व्यय  होने  का  कारण  यही  है  कि  झ्र दाय गी  करने  वाला  यह  नहीं  जानता  कि

 अदायगी  अतिरिक्त  हो  रही  या  नहीं  |  वैसे  हम  इसे  दूर  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  इसीलिये

 अतिरिक्त  व्यय  की  मात्रा  इतनी  कम  ००६  प्रतिदिन  रह  गई  है
 ।

 लकिन  इसे  बिल्कुल  हटाना

 रत
 की

 है

 म्ह
 wast

 में



 भ्र ति रिक्त  अनुदानों  की  )  PACE AC)
 १२

 2a5q

 PERG—KE

 पेंशनों  के  बारे  में  मानता  हूं  कि  वैसे  सभी  मामलों  का  एक  मानवीय  पक्ष  होता
 उन

 लोगों  को  बड़ी  तंगी  होती  है  ।  लेकिन  हम  ने  पेन्शन  सम्बन्धी  नियमों  में  सुघार  करने  की  कोशिश

 की  है  ,  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  के  साथ  परामर्श करके  ।  हम  उनमें  भी  सुधार  करेंगे  ।

 हम  हर  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  पेंशनों  की  warn  शी  घ्नातिशीघ्र  हो  सके  ।  लेकिन  पिछले  रिकार्ड

 देखने  में  कुछ  समय  तो  लगता  ही

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  अंगूठा-निशानी  नहीं  ली  जानी  चाहिये  ।  अंगूठा-निशानी

 हम  इसलिये  लेते  हैं  व्यक्ति  की  पहचान  का  यही  सब  से  श्रासान  तरीका  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य

 कोई  सुझाव  तो  हम  उसे  सकते  हैं  ।

 हमने  हमेशा  ही  लोक  लेखा  समिति  कौर  प्राक्कलन  समिति  की  सिफारिशों  को  उचित  सम्मान

 दिया  है  शौर  उन  पर  समुचित  ध्यान  दिया  है  ।

 समिति  ने  कुछ  मदों  के  सम्बन्ध  में  झ्रघिक  चौकस  राय-व्यस्क  की  जो  भ्रावश्यकता  बताई

 हम  ने  उस  पर  पुरी  गम्भीरता  के  साथ  विचार  किया  है  ।  लेकिन  वर्तमान  प्रक्रिया  के  अनुसार  मांग

 करने  वाला  विभाग  ही  सीधे-सीधे  व्यय  नहीं  व्यय  तो  वित्त  संभरण  करने  वाला  विभाग  करता

 है  उसकी  भ्र दाय गी  नकदी  के  रूप  में  या  लेखों  में  दिखाकर  मांग  करने  वाला  विभाग  करता  है  ।

 इसीलिये  कभी-कभी  अतिरिक्त  व्यय  भी  हो  जाता  है  ।  समिति  ने  व्यय  पर  एक  प्रभावी  नियंत्रण

 करने  के  लिये  तथा  झ्राय-व्ययकीकरण  का  अच्छा  स्तर  हासिल  करने  के  यह  सिफारिश  की  है  कि

 हर  महीने  व्यय  का  पुनरीक्षण  किया  जाये  att  विभागीय  व्यय  के  आंकड़ों  का  मिलान  लेखे  के  आंकड़ों

 से  किया  जाये
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  मंत्रालयों  को  आवश्यक  भ्रनुदेश  भेज  दिये  गये  हैं  ।  wa है  कि

 ५  चल  कर  स्थिति  में  सुधार  होगा  |

 आआय-व्ययकीकरण  कौर  वित्तीय  नियंत्रण  के  सम्बन्ध  में  समिति  द्वारा  कही  गई  प्रौढ़  इस

 सम्बन्ध  में  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  रखे  गये  प्रस्तावों  की  हम  ने  पूरी  पूरी  परीक्षा  की  है  ।

 राय-व्यस्क  तैयार  करने  के  पुनरीक्षित  प्र  बन्ध  के  सम्बन्ध  में  व्यय  विभाग  ने  भ्रनुदेश  जारी  कर  दिये

 हैं  ।  उन  अनुदेशों  का  प्रभाव  कुछ  वर्ष  बाद  ही  पता  चल  सकेगा  ।  लेकिन  अतिरिक्त व्यय  को  पूरी

 तरह  से  तब  तक  नहीं  रोका  जा  जब  तक  क्रि  लेखों  की  समायोजनाग्रों  पर  प्रतिबन्ध  नहीं

 लगाया  जाता  ॥

 लोक  लेखा  समिति  ने  यह  भी  कहा  है  कि  मंत्रालय  अतिरिक्त  व्यय  के  सम्बन्ध  में  समिति  के  पास

 नोट  भे  जने  में  बड़ा  विलम्ब  करते  हैं  ।  समिति  चाहती  है  कि  ऐसे  नोट्स  निर्धारित  अवधि  तक  भेज

 दिये  जाया  करें
 ।

 सभी  मंत्रालयों  को  इसके  बारे  में  सतकंता  बरतने  के  अनुदेश  भेज  दिये  गये  हैं  ।

 आ्राद्या  है  भविष्य  में  उनका  ठीक-ठीक  पालन  होता  रहेगा  ।

 में  ये  मांगें  सभा  की  स्वीकृति  के  लिये  रखता  हूं  ।

 मुझे  निजी  थैलियों  के  बारे  में  कुछ  कहना  बाकी  है
 ।

 सभा  उनके  राजनीतिक पहलू  पर

 विचार  कर  चुकी  इसलिये  वह  set  कभी  उठाना  उचित  नहीं  होगा  ।  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण

 ने  कहा  है  कि  निजी  थैलियां  रोकने  के  बारे  में  सरकार  की  मनमानी  चलती  है  ।  इस  सम्बन्ध में  जो

 अतिरिक्त  मांग  की  गई  है  वह  मनीपुर  के  एक  छोटे  से  शासक  से  सम्बन्धित  है  ।  उस  शासक को

 २.५४  लाख  रुपये  की  राशि  निजी  थैली  के  रूप  में  मंजूर  की  गई  लेकिन  उसने  पहले  केवल

 १८०  लाख  रुपये  उसमें  से  निकाले  थे  ।  बाद  में  प्रावव्यकता  पड़ने  पर  कुछ  कौर  राशि  निकाली  थी
 ।

 लेकिन  तब  तक  राय-व्यस्क में  उसके  लिये  व्यवस्था  नहीं  रह  गई  थी  ।  इसीलिये  उसे  भ्र ति रिक्त

 व्यय  के  खाते  में  डालना  पड़ा  ।  इसमें  मनमानी  की  कोई  बात  नहीं  ।



 RI9KS  विनियोग  ३)  fare  मंगलवार  2  PERL

 PeYG—YE

 त०  ब०  बिट्ठल राव :  में  एक  स्पष्टीकरण चाहता  हूं
 ।

 जब  किसी  कर्मचारी की  विधवा

 पेन्शन  लेने  जाती  तो  उसे  अपनी  पांचों  उ  गलियों  की  निशानी  लगानी  पड़ती  है  ।  इसके

 उसका  फोटो  रखने  की  व्यवस्था  क्यों  नहीं  की  जाती ?

 Pat
 ब०

 रा०  भगत
 :

 हम  इस  सुझाव  की  व्यावहारिकता  पर  विचार  करेंगे  |

 सभापति
 द्वारा  राय  व्ययक  के  संबंध  में  अतिरिक्त  अनुदानों  की

 निम्नलिखित  मांगे  मतदान  के
 लिये  रखी  गयीं

 तथा  स्वीकृत
 gat

 माग  शीर्षक  राशि

 रुपये

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  र२,२३,७१६

 दे  १  aol  9,85, 828 रे  २
 दे  वाक्य  भत्ता  श्र  पाया  ह  RV  १०५
 बद  चिकित्सा  सेवाये ं.  9,290

 गृह-कायें  मंत्रालय  GR?  %&

 प्र ्  मंत्रिमण्डल  FE, VER
 Go  हिमाचल  प्रद  9¥,\90,0%  २

 ६९
 तथा  विद्युत  मंत्रालय  GE, 092

 ge  अणुशक्ति  विभाग  9%, SRR

 RX  स्वस्थ्य  मंत्रालय  का  पूंजी  यय  19,5  2,098

 PRR  ग्र सैनिक  उड्ड्यन  पर  पूंजी  व्यय
 BRR

 RE

 विनियोग  ३)  विधेयक

 उपमंत्री  ब०  रा०
 श्री  मोरारजी  देसाई  की  प्रस्ताव  करता  हूं

 ३१  EXE  को
 समाप्त  होने  वाले  वित्तीय  वर्ष  में  रेलवे  पर  उसके  लिये  प्राधिकृत

 की  गई  राशियों  से  अ्रघिक  व्यय  हुई  राशियों  की  पूर्ति  करने  के  लिये  भारत
 की

 संचित  निधि  में  स  कुछ  धन  के  विनियोजन  को  प्रा  धिक् ृत  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  म

 सभापति  महोदय  :  cet  यह  है  :

 ३१  geXE  को  समाप्त  होने  वाले  वित्तीय  वर्ष  में  रेलवे  पर  उसके  लिये  प्राधिकृत

 की  गई  राशियों  से  अधिक  व्यय  हुई  राशियों  की  करत  के  लिय  भारत  की

 संचित  निधि  में  से  कुछ  धन  क  विनियोजन  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधायक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  wats  दी  जाये  ।”

 सभापति महोदय  :  प्रदान  पह  है  ।

 मस्तान
 स्वीकृत  ।

 मूल  अमना  में



 १२  १८८३  झेतिरिकत  अनुदानों  की  मांगें  (  रेलवे  )  GoXe

 PEYT—HE

 fat  ब०  राठ
 भगत

 :
 में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं

 ।

 लिली

 fet  धन  ०  भगत :  श्री  मोरारजी  देसाई  की  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 सकी  ३१  ERE  को  समाप्त  होनें  वाले  वर्ष  में  रेलवे  पर  उसके  लिये  प्राधिकृत

 की  गई  राशियों  से  अधिक  व्यय  हुई  राशियों  की  gta  करने  के  लिए  भारत  की

 संचित  निधि  में  से  कुछ  धन  के  विनियोजन  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार किया  जायें  ।”

 सभापति  महोदय
 :  wet  यह  है  :

 ३१  १९४५९  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  रेलवे  पर  उसके  लिये  प्राधिकृत

 की  गई  राशियों  से  afr  व्यय  हुई  राशियों  की  पत्ति  करने  के  लिये  भारत  की

 संचित  निधि  में  से  कुछ  धन  के  विनियोजन  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 खंड  १  से  ३,  झ्र घि नियमन  सूद  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  के

 अंग  बनें  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुजरा

 खण्ड  १  से  २,  अनुसूची  ,  alafraaa  तपा  विधेयक  का  नास  विधायक  में

 जोड़  दिये  ।

 गयी
 qo

 रा०  भगत
 :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 :
 x

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  म

 hat
 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  ।

 भ्र
 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें

 सभापति  महोदय  :  अरब  सभा  में  ae  Peus-yVE  की  अतिरिकत  wat  की  मांगों

 )  के  बारे  में  चर्चा  होगी
 तथा  मतदान  होगा  ।

 शीर्ष क  अतिरिक्त मांग  संख्या

 मांग  की  राशि

 रुपये

 ८.  राजस्व--कार्य  वहन  व्यय  कर्मचारी  शौर  इंधन  के  पति  रिक्त

 संचाल  RLS, VRA

 १२.  को  देय  लाभांश  RRO  FARR

 ERR ge  विविध  प्रभार
 विकास

 निधि  .

 मूल  अंग्रेजी में



 ६७६०  भ्र ति रिक्त  भ्रनुदानों  की  मांगें  (  २  १९६१

 PEXS—YVE

 पहेली  उपमंत्री  (  श्री  सें०  Fo  राजस्थानी  )  ये  मांगे  नियंत्रक  महा  लेखा  परीक्षक  तथा

 रेलवे  सम्बन्धी  विनियोग  लेखाओं  के  बारे
 में

 लोक  लेखा  समिति द्वारा  की  जाने  वाली  जांच  एवं

 उत  के  फलस्वरूप  को  गई  सिफारिशों  के  कारण  प्रस्तुत  की  गई  हैं  ।

 महोदय  पीठ/सीन

 मागों  में  केवल  ६  मरें  हैं  जिन  से  ४  मद्दे  बहुत  छोटी  छोटी  हैं  ।  बड़ी  मर्दे  मांग  संख्या  ८  ate

 मांग  संख्या  १२  के  बारे  में  हैं
 ।  जहां तक  मांग  संख्या  ८  का  सम्बन्ध  है  विनियोग  लेखे  में

 २१.२३  लख  रुपये  का  हालत  धन  दिखाया  गया  था  परलोक  समिति  ने  नियमितीकरण

 के  लिये  २  Ly  ९५  लाख  रुपये  या मांग  के  १  प्रतिशत  से  कड  अधिक  घन  रखने को  सिफारिश

 की  थी  ।  ७२.  लाख  रुपये  की  राशि  mer  मांगों
 के

 अधीन  गल्ती
 से

 दिखाये  गहरे  धन  के

 खर्चे  से  संबंधित  हैरत  नियमितीकरण  के  प्रयोजनों  के  wa  इस  राशि  की  मांग

 संख्या  ८  में  सम्मिलित  कर  दिया
 गया  है  |

 जड़ों  तक  मांग  संख्या  १२  सम्बन्ध
 है  इस  अतिरिक्त  मांग  का  मुख्य  कारण  १५

 १६६० कों १९६४७  को  जो  भारित  पूंजी  थी  उस  में  वृद्धि  करना  तथा  अप्रैल  १,

 भत  पूर्व  रियासती  tay  की  भारित  पूंजी में  वृद्धि  करना  जिस के  फलस्वरूप  देय  लाभांश  बढ़

 गया  (२१.९२  लाख  ak  कुछ  अंश  तक  इसका  कारण  यह  भी  है
 वर्ष

 का  वास्तविक  पूंजीगत  व्यय  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  के  अनुमान  से  अधिक  रहा  ।  पहले

 बनाये  गये  प्राक्कलनों  और  वास्तविक  पूंजीगत  व्यय  में  इतना  छोटा  सोटा  wat  पड़  जाना

 स्वाभाविक  ही  है  ise  है  किसका  इन  मांगों  को  स्वीकार  करेगी ।

 श्री  त०  ब०  विद्ठलराव  )  बड़े  दुर्भाग्य  की  वात  है
 कि  स्वीकृत

 Ta  भारित  व्यय के  सही  वर्गीकरण
 में

 गलती  की  गई  है  ।  यह  रेलवे  मंत्रालय  के

 तै Sar  विभाग  के  प्राधिकारियों के  लिये  कोई  श्रेय कर  बात  नई  2  |  जरूरत  इस  बात  की

 है  कि  रेलवे  केले खा  विभाग  की  जांच  पड़ताल  करके  उसे  सुधारा  जाये  |

 सेरा  कहने  का  अभिप्राय  यह  है
 कि  हम  जो  कछ  भी  यहां  सभा

 में
 करते

 हैं  उसे
 गम्भीरता

 के  साथ  लिया  ।  अगर  प्राक्कलन  समिति  की  उस  रिपोर्ट  को  देखा  जायें  जो  अझर  उस  ने

 १९५६  में  पेदा  की  थी  तो  इस  बात  का  पता  चल  जायेगा  fe  उस  समिति  ने  यह  सिफारिश

 की  थी  वित्तीय  सलाहकार  तथा  चीफ़  एकाउन्ट्स  अफसर के  कृत्यों  को  अलग  अलग
 कर

 दिया  ज!ना  चाहिये  ।  शिवालय  ने  उस  सिफारिश  पर  गम्भीरता  पूर्वक  विचार  नहीं  किया

 @
 +
 pea  नहीं  जानते  कि  दोनों  पदों के  कृत्यों  को  अलग  अलग  करने  निश्चय  कब

 किया  जायेगा  ।  व्यय  पर  प्रभारी  नियंत्रण  रखने  यह  देखने
 के

 लिये  कि  व्यय  के  द्रनुपात

 से  काम  कितना  gar  ऐसा  किया  जाना  अवश्यक  ।  लाने
 ले  जाने  में  माल  को  क्षति

 पहुंचने  या  माल  के  खो  जाने
 के

 दावों  को  निबटाने
 के

 संबंध
 में

 स्थिति  सन्तोषजनक  नहीं

 है  ।  यद्यपि  PEYG—KE  में  ऐसे  दावों की  azar  कम  पर  उनपर  अतिरिकत  धन

 व्यय  किया  गया  है  ।  इस  वर्ष  में  दावों  को  निबटाने  में  किया  गया  ates  समय  भी  रिक

 लगा  है  ।  यह  उल्टी  प्रगति  रही  है  ।  आवश्यक  है  कि  इस  मामले में  झ्रावइ्यक  नियंत्रण

 एवं  चौकसी  रखी  जानी  विशेषतया  जब  कि  हम  रेलवे  संरक्षण  बल  पर  बड़ी

 बड़ी  राशि  व्यय  कर  रहे  हैं  ।  दुर्घटना  ग्रस्त  रेलवे  कर्मचारियों  को  मुझावजा
 देने  के  मामले में

 भी
 विलम्ब  होता

 है  ।  इस  मामले  विचार  किया  जाये

 tar  अंग्रजी  में



 22  १८८३  विनियोग  संख्या  ३  विधेयक  Ki9GR

 ||  रेलवे  उपमंत्री  (ait Ho से०  र - है  :  श्री  त०  ब०  विट्ठल
 राव  ने  बहुत सी

 बातें  उठाई  हैं  ।  मैं कहूंगा  कि  ये  सब  बहुत  छोटी  छोटी  बातें  गलती  हो  गई  है

 लेकिन  हम  वे  गलतियां  जान  बूझ  कर  नहीं  करते  ।  फिर  उन  गलतियों  को  देखने  के  लिये

 नियंत्रक  महा  लेखा  परीक्षक  भी  होता  इसलिये  में  उन  के
 बारे  में  कोई  तके  तो  नहीं  करूगां

 लेकिन  फिर भी  हम  ने  उन  को  ध्यान  में  रख  लिया  है  ।  और  हम  ने
 निदेश

 दे  दिया  है  कि

 तथा  मदों  के  मोटे  भेद  भाव  का  ध्यान  रखा  जाये  कौर  भविष्य  में

 ऐसी  कोई  गलती  न  होने  पाये  ।  वित्त  तथा  लेखा  विभाग  को  अलग  way  रखने  का

 > feared  हमने  स्वीकार  कर  लिया  ठ्  दो  पृथक  पु थक  विभाग  होने  परखे  बहुत  होगा  ।

 अतः  हम  ने  दो  पु थक  उप-विभाग  रखने  का  उपाय  निकालने  का  निश्चय  किया--एक

 वित्तीय  सलाहकार  के  अधीन  ate  दूसरा  डिप्टी  चीफ़  के  ।

 ये  दोनों  अलग  अलग  स्थितियों  में  काम  करते हैं  ।  कौर  कोई  अतिरिकत  खर्चा  किये  बिना  ही

 इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  हो  गई  है  1  wie  इस  प्रबन्ध  की  सूचना  हम  ने  प्रावधान  समिति

 को  दे  दी  है  |

 जहां  तक  क्षतिपूर्ति  देने  की  बात  है  में  निवेदन  कहूंगा  कि  यातायात  कई  गुना  बढ़

 गया है
 ।  प्रत्येक  ढोये  जाने  वाले  माल  का  मलय  भी  बढ़  गया  है  ।  इस  बात को

 ध्यान  में

 रखते  हुए  सामान  का  मुआवजा  देने  का  जहां  तक  सम्बन्ध  जितनी  मात्रा  में  तथा  जितनी

 कीमत  का  माल  गेया  गया है  उस  को  देखते  हुए  जो  क्षतिपूर्ति  दी  गई  है  उसका

 प्रतिशत  कम  ही  रहा है  हम  इस  बात  का  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  हमें  मुआवजा  कम

 देना  पड़े  शर  इस  प्रयोजन  के  लियें  हम  जोरदार  भ्रान्दोलन  चला  रहे  हैं

 ज़िपाध्यक
 महोदय  :  सभी  मांगों

 कौ
 एक  साथ  रखूंगा  |

 area  अतिरिक्त  मांग  की  राशि मांग
 संख्या

 रुपये

 प्  राजस्व--कारवान  व्यय  कर्मचारी  रोक  इंधन  के  ग्ररतिरिदत

 संचालन  VELA  GRA

 a3 श्र  राजस्व--सामान्य  राजस्व  को  न ६  लाभांश  ३६,०  FRR

 १९.  विविध  प्रभार--ब्रिकासे  निधि  o  न
 pe

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 विनियोग  संख्या  ३  विधेयक

 fat  से०  दें  श्री  जगजीवनराम  की  कौर  से  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 ३१,  PeXR  को  समाप्त  होने  बाले  वित्तीय  वर्ष में  रेलवे  पर  इस  के  लिये  प्राधिकृत

 की  गई  राशियों  से  अघिक  व्यय हुई  राशियों  की  पूर्ति  करने  के  लिये  भारत  की

 संचित  निधियाँ  मे ंसे  कुछ  धन  के  विनियोजन  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक

 को
 पुरःस्थापित

 करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये  ।
 —



 ६७६२  २.  १८६६१ विनियोग  संख्या  ३  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्र  ने  za  सभा  में  मतदान
 के

 लिये  रखूंगा
 ।

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 ~
 न्  ore: 4141  रत  करने जा  रहे  है ं। श्री  त०  विट्ठल  हम  ५८  लाख  रुपये  को  रा

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 मच  १९५१  को  समाप्त  होने  वाले  वित्तीय  वर्ष  tad  पर  उसके  लिये

 प्रभावित  की  गई  राशियों  से  श्रमिक  व्यय  हुई  राशियों  की  पूति  करने  के  लियें

 भरत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ  धन  के  विनियोजन  को  प्राधिकृत  करन

 वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापिन  करने  की  श्रीमती  दी  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ै

 श्री  सें०  Fo  रामास्वामी  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 श्री  जगजीवन  राम  की  कौर  से
 मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  ।

 ३१  १९४५१  को  समाप्त  होने  वाले  वित्तीय  वर्ष  में  रेलवे पर  उस  के  लिए

 प्राधिकृत  की  गई  राशि
 से  अधिक  wa  हुई  राशियों  की  पूति  करने

 के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  विनियोजन  को  प्राधिकृत  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ३१  GYR  को  समाप्त  होने  वाले  वित्तीय  वर्ष  में  रेलवे  पर  उस  के  लिये  प्राधिकृत

 न्य द्ग की  गई  राशियों से  अधिक  व्यय  हुई  रि  |  दि  दी  ह  की  पूति  करने  के  लिये  भारत

 को  संचित  निधि  में  से  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 क  उ
 प्रे  ait  २,  खंड  १,  अनुसूची  afqiaaAT  सुत्र  बौर  विवेक  का

 नाम  विधेयक  apa

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  कौर  ३,  खंड  १,  अधिनियमन  सुत्र  कौर  विधेयक

 का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 (९
 zs

 frit  सें०  व०  राम स्वामी :  में  प्रस्ताव  करता

 ?
 विधेयक

 पारित  किया
 जायें  ।

 TE  श्रम्रेजी



 ar  LE 2 १२  १८८३  ना  खान (  और  सुरक्षा  )  संशोधन

 विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रशन यह  है

 विधेयक  पारित  फिया  जाये  ।'

 प्रस्ताव  saves ve  कूत  ||

 ee et  ि

 कोयला  खान  कौर  संशोधन  विधेयक

 मैँ  प्रस्ताव  करता खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag  )

 कोयला  खान  शर  सुरक्षा  )  2EYR  में  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 इस  विधान  द्वारा  दो  महत्वपूर्ण  परिवहन  करने  का  विचार  है  ।  एक  परिवर्तन

 उत्पादन  शुल्क  लगाने  की  अधिकतम  सीमा  के सम्बन्ध  में  वर्तमान  अधिकतम  सीमा  को

 १  रुपये  प्रति  टन  से  बढ़ाकर  ४रुपये  प्रतिटन  करने  का  विचर है
 ।  इसका  एक  कारण  यह

 है  कि
 खम्भों  को  कर  अधिक  मात्रा  में  कोयला  निकालने  की  आवश्यकता  खम्भों  को

 गीराने के  मामले  में  पाक  लगाना  जरूरी  है  ताकि  छत  गिरनेन  पायें  ।  अनुमान  है  कि

 ae  लगाने के  रेत  मिलने के  संसाधन  तेजी से  समाप्त  हो  रहे  हैं  सनौर  स्थिति यह
 ar

 गई  ह  कि  खानों  को  निरंतर  रेत  पहुंचाते  रहने  के  केन्द्रीय  रज्जु पथ  योजना  को  काम  में

 लाना  पड़े  ।  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  इस  योजना  पर  पूंजीगत  व्यय  काफ़ी  अधिक

 शौर  इसका  संचालन  व्यय  भी  बहुत  अधिक  अतः
 यह

 ठीक  समझा  गया  किं  इस

 योजना  को  कोयला  वो  जैसी  किसी  सरकारी  संस्था  द्वारा  चलाया  जाये  |  इसका  फल  यह

 होगा  fe  खान  मालिकों  को  थाक  लगाने में  जो  झा धिक  सहायता  दी जा रही  है  उसकी

 दर  बढ़ानी  होगा  खर्च  बढ़ेगा  शर  इसी  कारण  उत्पादन  wee  की  दर  बढ़ानी

 है  ।  बहुत से  प्राक्कलन  wrt  टेण्डर  भी ग्रा ये  इस  पर लगभग  १५  करोड़  रुपये

 का  अ्रावर्ती  व्यय  होगा  ।  उत्तरदायित्व  भी  बढ़  जायेगा

 एक  कौर  भी  बात  है  ।  तटीय  राज्यों  की  श्रावस्यकताशं  को  पूरा  करने  के  लिये

 समुद्र  द्वारा  अधिक  मात्रा  में  कोयला  ढोने  का  निश्चय  किया  गया  है  ।  अनुमान  है  कि  समुद्री

 जो  अतिरिक्त  उत्पादन मार्ग  से  ढुलाई  का  at  रेल  की  अपेक्षा  झ्र धिक  होगा  ।

 शुल्क  लगाने  का  विचार  है  उसका  कुछ  भाग  समुद्र  द्वारा  कोयले  की  इलाज  में  होने  वाले

 अतिरिक्त  खच  को  सरकारी  शारीरिक  सहायता  देने  के  कोम  में  लाया  जायेगा  |

 एक  ऐसा  उपबन्ध  भी  किया  जा  रहा  है  जिसके  अनुसार  निरीक्षण  करने  वाले  झ्र धि कारी

 सुरक्षात्मक  उपायों
 को

 अनिवार्य
 रूप  से  लागू  करवाने  के  लिये  आदेश  दे

 यदि  खानों  की

 खुदाई  के  कारण  खुदाई  के  स्थान  के  ऊपर  की  रेलवे  लाइन  या  रेलवे  सम्पत्ति  को  कोई  खतरा  पैदा

 हो  जायेगा

 वास्तव  में  तो  मुख्य  रूप  से  दो  ही  संशोधन हैं  तीसरा  तो  वैधानिक  सुधार
 की  दृष्टि से

 है  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 Z9Qv  कोयला खान  सुरक्षा  )  संशोधन  2  मई  PERL

 विधेयक

 pout  गजराज  fag  )  ८६  नये  पैसे  से  €२  नये  पेसे  कक  इस  समय  श्राप

 कितनी  वृद्धि  कर  रहे  हैं  ।

 cag  सिह :  हो  सकता  है  थह  १  रपये  २०  नये  पैसे  के  लगभग हो  ।  जहां  तक  भाड़े

 की  दरों  का  प्रश्न  है  यह  लीडस  पर  निर्भर  होगा  ।  अन्तर  उतना  नहीं  होगा  यदि  वह  समद्र  पथ  से
 ले

 जाया  जायगा  |  बम्बई  और  गजरात  के  लिये  किराया  ज्यादा  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 श्री  ल०  ब०  विट्ठल  राव  उत्पादन  दीपक  को  बढ़ाने  के  लिये  माननीय  सदस्य

 को  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  करना  चाहिये  था  ।  पहला  अधिनियम  जिस  समय  बनाया  गया  था

 उस  समय  हालात  दूसरे  प्रकार के  थे  |  इस  कानन  से  सरकार  को  १५  करोड़  रुपया  शरिक  की

 होगी  ।  इसलिये  इसे  ate  गम्भी  रता  से  लिया  जाना  चाहिये  था  ।

 स्टोरेज  के  लिये  राजसहायता  देन  पर  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  परन्तु  इस  काम  को  उचित

 ढंग  से  किया  जाना  चाहिये  था  ।

 एक  खान  के  स्थान  के  निकट  क्वार्टर  बनाने  का  प्रइन  उठा  था  पर  खानों  के  मुख्य  निरीक्षक

 a
 उसकी  स्वीकृति  नहीं  दी  क्योंकि  उनका  कहना  था  कि  सिट्टी  भरने  के  बाद  भी  जमीन  नीचे  धंसती

 है  ।  ऐसी
 होता

 है
 क्योंकि  ठेकेदार  मिट्टी  भरने  का  काम  ईमानदारी  से

 नहीं
 करते

 |  इन
 चीजों

 की  दौर  भी  सरकार  को  ध्यान  देता  चाहिये  ।  यदि  मिट्टी  ठीक  ढंग  से  भरी  जाय
 तो

 क ग्रचरक  दुर्घटनायें

 नहों  oa  यह  काम  ठीक  ढंग  पर  न  होने  से  खानों  में  ग्राम  लग  जाती है  जिसके  फलस्वरूप  लाखों

 रुपये की  धन  सम्पदा  नष्ट  हो  जाती  है  ।  पिछले  वर्ष  ही  करमचन्द  थापर  की  खान  में  प्राग  लगी
 थी  ।

 यह  दुर्घटनायें रोकी  जा  सकती  हैं  यदि  ठीक  तरह  पर  काम  किया  जाय  |

 पहले  कहा  जाता  था  कि  दामोदर  नदी  से  हमें  काफी  रेत  मिल  सकेगी  ।  कारण  हमें  उस

 नदी  पर  ज्यादा  बांध  नहीं  बनाने  चाहियें  |  हमारी  सरकार  का  यह  कत्तव्य  है  कि  इस  समस्या  के  अध्ययन

 के  लिये  देश  के  प्रसिद्ध  खनिकों  की  एक  समिति  बनाये  ।

 सुना  जाता  है  कि  केन्द्रीय  राजपथ  पथ  योजना  को  विदेशी  सहायता  से  कार्यान्वित  किया  जायगा

 इसमें  आपत्ति  तो  किसी  को  नहीं  हो  सकती  परन्तु  हमारा  उद्देश्य  तो  यह  है  कि  काम  समय  पर  होना

 उसका  स्वागत  करता चाहिये  ।  जो  संशोधन  रेलवे  सम्पत्ति  की  के  लिये  किया  गया  है

 न

 अन्त  में  मैं  सब  से  महत्वपूर्ण बात  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  अर्थात्‌  कोयले  के  मूल्यों  के

 बारे  में  ।  हमारी  यह  इच्छा  है  कि  देश  में  कोयले  के  मूल्य  एक  समान  कर  दिये  जायें  ।  इसके  लिये  आपको

 ज्यादा  से  ज्यादा  ८  रुपये  की  वृद्धि  करनी  होगी  ।  इससे  बंगाल  बिहार  के  कुछ  उद्योगों
 को

 भले  ही

 निसार  हो  पर  फायदा  सारे  देश  को  होगा  |  इसलिये  समानता  लाने  में  कोई  हानि  नहीं  है  ।

 श्री  अरविद  घोषाल  :  इस  विधेयक का  उद्देश्य  एक  रुपया
 से  उत्पादन  शुल्क

 बढ़ाकर  चार  रुपया  करना  है  ।  इस  वृद्धि  के  दो  कारण  हैं  ।  एक  तो  मिट्टी  भरने  का  व्यय  पूरा  करने  के

 लिये  प्रौर  दूसरे  कोयले  के  परिवहन के  मामले  में  राजसहायता देने  के  लिये  ।

 मूल
 अंग्रेज  में
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 खान  रक्षण

 श्र  सुरक्षा  )  संशोधन

 दुर्घटनायें  शादी  की  रोकथाम  के  लिये  मिट्टी  की  भरती  बड़ी  झ्रावश्यक  परन्तु  जब  इस

 के  लिये  राजसहायता  लेने  की  बात  खान  मालिकों  ने  भी  नहीं  सोची  तो  इसे  देने  का  फायदा  ही  क्या

 ै  ।  इसी  तरह  भाड़े  में  राजसहायता देने  की  बात  भी  उत्पादन  शुल्क  की  वृद्धि  के  लिये  ज्यादा  उचित

 प्रतीत  नहीं  होती  ।  मैं  इस  वृद्धि  का  विरोध  इत  कारण  से  भी  करता  हूं  क्योंकि  मुझे  खतरा  है  कि
 यह

 सारा  भार  उपभोक्ताओं  के  सिरों  पर  मढ़ा  जायगा  ।

 जहां तक  कोयले  के  मुल्यों  का  gear  है  मैं  इस  हक  में  नहीं  हूं  कि  कोयले  के  मुल्य  सारे  देश  में  एक

 जैसे  किये  जायें  |  इससे  बंगाल  के  उद्योगों  को  क्षति  पहुंचेगी  ।

 श्री
 जगन्नाथ  राव  पीठ  सीन  हुए

 |

 रेलवे  की
 सम्पत्ति  के  बारे  में  जो  संशोधन  है  मैं  उसका  स्वागत  करता  हूं  ।

 श्री  ब्याज  सिह  :  सभापति  इस  बिल  कै  द्वारा  कोयले  पर  एक्साइज  ड्यूटी  बढ़ाने

 का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  यह  बहुत  ही  झ्रापत्तिजनक  बात  है  जब  उपभोक्ता  जनता

 के  किसी  हिस्से  से  सरकार को  वैसा  लेना  हो  तो  वह  बजट  प्रस्तावों  द्वारा  लिया  जाना  चाहिये

 इस  प्रकार के  बिलों  में  परिवर्तन  करके  वहू  ata  नहीं  की  जानी  चाहिये ।  लेकिन  झ्र  भी
 asa

 श्राइच्यंजनक  आपत्तिजनक  बात  यह  है  कि  इस  कानून  के  द्वारा  जहां  मंत्री  महोदय  १  रुपये

 प्रति  टन  से  बढ़ा  कर  चार  रुपये  प्रति  टन  की  कर  रहे  वहां  यह  बात  भी  अ्रपने  अधिकार

 में  ले  रहेहैं  कि  जब  वह  चाहें  तो  डेढ़  रुपये  प्रति  टन  की  ड्यूटी कर  सकते  जब  चाहें  दो  रुपये  प्रति

 टन  की  डयूटी  कर  सकते हैं  कौर  इस  प्रकार जब  चाहें  अपने  अधिकार  से  चार  was  प्रति  टन

 तक  ड्यूटी बढ़ा  सकते हैं  ।  मैं  कहना  चाहता हूं  कि  जब  कभी  भी  एक्साइज  ड्यूटी  बढ़ाने  की  बात

 हो  तो  वहू  सवाल  संसद  के  सम्मुख  चाहिये  शरर  संसद  को  अपने  विचार  प्रकट

 करने का  ग्र वसर  दिया  जाना  चाहिये  कि  sat  बढ़ाना उचित  है  या  नहीं

 मंत्री  महोदय
 की

 तरफ  से  यह  कहा
 जा

 सकता  है  कि  पहले
 जो

 कानून
 बना  था  उसमें  भी  यह

 व्यवस्था  थी  कि  नोटीफिकेशन  द्वारा  सरकार  एक  ह  प्रति  टन  तक  ड्यूटी  लगा  सकती  थी

 उन्होंने  बजाये  एक  रुपये  के  कभी  तक  केवल  ८८
 नये  पैसे  या  €२  नये  पैसे  प्रति टन  की  ड्यूटी  war

 अलग  प्रकार  के  कोयले पर  लगायी  है  ।  किन्तु  पहले  भी  इस  तरह  की  बात  हो  चुकी  है  इसलिये

 aa  भी  ag  बात  की  जा  रही  मैं  समझता  हूं  यह  उचित  नहीं  है  ।

 इसलिये  पहली  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हं  वह  यह  है  कि  इस  प्रकार  के  कानून

 एक्साइज  ड्यूटी  बढ़ाने  की  बात  कभी  नहीं  होनी  चाहिये  कौर  खास  तौर  से  ऐसी  सुरत  में

 जब  कि
 नोटीफिकेशन

 के  द्वारा
 श्राप

 इस  तरह  का  अधिकार लेना  चाहते  हैं  क्योंकि  मुझे  सन्देह

 है  कि  नोटीफिकेशन पर  हम
 इस  सदन

 में  बहस  कर  सकेंगे ।  जो  किसी  कानून के  श्रन्तगत  नियम

 बनाये  जाते  हैं  उनके  लिये  तो  हमने  ऐसी  परम्परा  का  विकास  कर  लिया  है  कि  उनको  संसद

 की  मेज  पर  रखा  जाये  श्र  कोई  माननीय  सदस्य  चाहे तो  उन  पर  बहस  की  जा  सकती

 है  लेकिन  जब  श्राप  नोटीफिकेशन  द्वारा  यह  डयूटी  बढ़ायेंगे  तो  उस  पर  हम इस  संसद में  aaa

 नहीं  कर  सकेंगे ।  जब  भी  ड्यूटी  को  बढ़ा  कर  १  रुपया  २०  नये  पैसे  या  एक  रुपया  ५०  नये

 पैसे  या  दो  रुपये  करना  चाहेंगे  तो  श्राप  नोटीफ़िकेशन  जारी  कर  देंगे  प्रौढ़  संसद  को  कोई  अधिकार

 नहीं  रहेगा  फि  वह  अपने  विचार  व्यक्त  कर  सके  कि  यह  ड्यूटी  बढ़ाना  अनावश्यक  था  या

 ee
 इस  तरह  अप  चार  रुपये  तक  ड्यूटी

 बढ़ा  सकते  हैं  गौर
 जब  तक  श्राप  इस

 हगा  से

 pas  में
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 और

 संशोधन

 नजर  ज

 आगे  नहीं  जायेंगे
 तब  तक

 संसद
 को

 इस  पर  wad  विचार  प्रकट  करने  से  इस  कानून  द्वारा
 रोक  देंगे  ।  जब  मंत्री  ड्यूटी  को  बढ़ा  कर  केवल  १  रुपया  २०  नयें  पैसे  या १

 रुपया

 ५०  नये  पैसे  करना  चाहते हैं  तो  फिर  उनको  चार  रुपये  प्रति  टन  तक  ड्यूटी  बढ़ाने  का

 अधिकार  लेने
 की

 क्या
 आवश्यकता

 थी  ।  मैं  चाहूंगा कि  मंत्री  महोदय  इसका  स्पष्टीकरण

 करें
 =

 ।

 इसी  के  साथ  साथ  यह  sea  भी  उठता  है  कि  सरकार  को  अपनी  कोयला  ढोने  की

 नीति  पर  भी  गम्भीरता  से  करना  चाहिये  ।  पिछले  एक  साल  से  हम  देखते  हैं  कि

 कभी  किसी  एक  जगह  कोयले  का  श्रकाल  पड़ता  है  तो  कभी  दूसरी  जगह  कोयले  का  अकाल

 पड़ता  संसद  में  यह  सवाल  उठाया  कौर  प्रेस  में  चर्चा  हुई  ।  उसमें  कहा  गया  कि
 रेल

 मंत्री और  कोयला  मंत्री  में  वापस  में  मतभेद  है  कौर  फिर  मंत्री  महोदय  श्री  स्वर्ण  सिंह  को

 सदन  में  घोषणा  करने  की  आवश्यकता  पड़ी  कि  उनमें  कोई  मतभेद  नहीं  मैं  चाहूँगा

 कि  यदि  कभी  इस  प्रकार  का  मतभेद  मंत्रियों  में  aa  में  हो  तो  उनको  इस्तीफा  देकर

 सरकार  अलग  जाना  चाहिये  ।  केवल  ऐसी  घोषणा  करने  से  काम  नहीं  चल

 सकता  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  कोई  मतभेद  नहीं है  ।

 श्री  गजराज
 खुशी  है  कि  मतभेद  नहीं  फिर  भी  कोयला  ढोने  की  नीति  स्पष्ट

 होनी  चाहिए  जिससे  मालूम  हो  सके  कि  सारे  देश  में  किस  प्रकार  कोयला  पहुंचाया  जा  सकता

 है  या  उसके  मागं  में  क्या  क्या  कठिनाइयां  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  नीति

 निर्धारित  करने  में झ्र भी  तक  सरकार  gee  रही  है  पर  जो  श्राप  इस  कानून  के  द्वारा  शिपिंग

 को  चार  करोड़  की  सबसिडी  कोयला  ढोने  के  लिए  देने  की  व्यवस्था  करना  चाहते  हैं  उससे

 कोयला ढोने  की  समस्या  हल  नहीं  हो  श्राप  पानी  के  जहाजों  द्वारा  दस  लाखटन  कोयला

 ढोने  की  बात  सोचते  हैं  लेकिन  क्य  दस  लाख  टन  कयला  जहाजों  द्वारा  ढोने  से  मुल्क  की  कोयले

 की  समस्या  हल  हो  सकती है  ।  मैँ  कहना  चाहता  हु ंकि  इस  तरह  का  बिल  माननीय  मंत्री  महोदय

 को  सदन  के  सम्मुख  लाना  चाहिए  था  कौर  उस  पर  विचार  होना  चाहिए  था  कि  किस  प्रकार

 कितना  कितना  कोयला  सड़क  भ्र  पानी  द्वारा  ढोया  जा  सकता  है  ।  इससे  पहले  भी  सरकार

 के  सामने  इस  प्रकार  का  सुझाव  रखा  जा  चुका  है  कि  रेल  ak  पानी  से  जो  कोयला  ढोया

 जाएगा  वह  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  को  सफल  बनाने  के  लिए  काफी  नहीं  होगा  ।  इसलिए

 भ्रावश्यक है  कि  रेल  ate  पानी  से  कोयला  ढोने  के  साथ  साथ  सरकार  सड़क  द्वारा  कोयला

 ढोने  की  व्यवस्था  भी  करे  ।  मैँ  जानना  चाहता हूं  कि  जिस  प्रकार  सरकार  ने  इस  बात  की  जांच

 की  कौर  पता  चलाया
 कि

 पानी  के  जहाज  से  कोयला  ढोने  से  रे  ल  के  मुकाबले  में  इतना  किराया

 ज्यादा  क्या  सरकार  ने  कोई  इस  प्रकार  की  भी  जांच  की  है  कि  सड़क  से  कोयला  ढोने

 में  पानी  के  जहाज  से  कम  पड़ेगा या  ज्यादा  ।
 इसकी  जांच  पड़ताल  होनी  चाहिए

 क्योंकि  जहाजों  द्वारा  दस  लाख  टन  अतिरिक्त  कोयले  ढोने  से  देश  की  आवश्यकता  पूरी  न  OF

 हो  सकती  झर  यह  समस्या  इस  तरह हल  नहीं  हो  सकेगी



 22  १८८३  को  चला  खान  संशोधन  ७६७

 विधेयक

 ont  दा  साद  SOFT  ननद  AT  TMT  कर  और  are) | foe  परदा
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 योजना  के  wea  तक  हम  दस  करोड़  टन  कोयले  का  उत्पादन  करने  लगेंगे  |  हमको  ait  सें

 करना  होगा  कि  उस  समय  हम  कोयले  को  किस  प्रकार  ढो  सकेंगे  ।  इस  सारे  पर

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  शुरू  होने  से  पहले  ही  विचार  होना  चाहिए  था  wa  तक  इस

 इन  पर  विचार  नहीं  होता  तब  तक  बार  बार  देश  में  कोयले  के  संकट  ग्राते  रहेंगे  शर  देश  में

 यह  भावना  फैलती  रहेगी  कि  सरकार  इस  समस्या  को  गम्भीरतापूर्वक  नहीं  ले  रही  है
 ।

 इसलिए

 कहना  चाहूंगा  कि  जहां  हम  यह  सोचते  हैं  कि  हम  किस  प्रकार  रेलों  से  श्र  जहाजों  से

 ज्यादा कोयला  ढो  सकते  वहां  हमको  सड़क  यातायात  का  विकास  कर  के  उसके  द्वारा  भी

 कोयला  ढोने  की  सम्भावनाश्रों  पर  विचार  करना  चाहिए  |  जब  सड़क  द्वारा  कोयला  ढोने  की

 बात  राती  है  तो  में  कहना  चाहता हूं  कि  ऐसा  मालम  होता  है  कि  सरकार  सड़क  द्वारा

 कोयला  ढोने  के  प्रश्न  पर  अधिक  ध्यान  नहीं  देना  चाहती  ।  मैँ  विशेषज्ञ  तो  नहीं  हूं  लेकिनਂ

 में  समझता हूं  कि  पानी  के  जहाज  से  कोयला  ढोने  के  मुकाबले  में  सड़क  से  कोयला  ढोने  में  कम

 खर्चा  पड़ेगा
 ।

 मैं  विशेषज्ञ  नहीं  हूं  लेकिन  मैं  इस  प्रकार  का  संकेत  सरकार  के  सामने  रख

 रहा  हूं  शौर  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  इसकी  जांच  पड़ताल  करे  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  कोयले

 ढोने  की  योजना  पर  गम्भीरतापूर्वक विचार  होना  चाहिए  हमको  लक्ष्य  स्थिर  कर  लेना

 चाहिए  कि  तीसरी  योजना  के  काल  में  हम  कितना  कोयला  रेल  से  ढो  कितना  पानी  के

 जहाज  से  ढो  सकेंगे  ate  कितना  सड़कद्वारा  ढो  सकेंगे  ।  यदि  हम  इस  तरह  के  लक्ष्य  स्थिर

 नहीं  करेंगे  तो  हमको  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  काल  में  कोयला  ढोने  के  सम्बन्ध  में  हमेशा

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  तो में  कहना  चाहता  हूं  कि  कोयला  ढोने  के  लिए

 सरकार  को  किसी  सुनिश्चित  योजना  पर  विचार  करना  मैँ  समझता  हूं  कि  wa  समय

 om  गया  है  कि  हमें  इस  बारे  में  कई  सुनिश्चित  योजना  बना  लेनी  चाहिए  क्योंकि  इस  प्रकार

 की  योजना  के  प्रभाव  में  कोयले  की  कमी  के  कारण  देश  के  प्रौद्योगिक  उत्पादन  में  कमी  पड

 नाती  है  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि
 न

 केवल  सरकारी  स्तर  पर  इस  प्रश्न  पर  विचार  होना

 चाहिए  बल्कि  संसद  को  बार  बार  इस  विषय  में  विश्वास  में  लिया  जाना  ak  यदि

 माननीय  मंत्री  महोदय  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करना  स्वीकार  करें  तो  मैं  कहना  चाहूंगा  कि

 संसद  की  एक  छोटी  सी  कमेटी  बनायी  जाए  जो  इस  प्रदान  पर  विचार  कर  यह  न  समझा

 जाना  चाहिए  कि  सरकार  की  आलोचना  की  दुष्टि  से  कहा  जा  रहा  है  ।  ऐसा  करने  से

 अपको  कुछ  मूल्यवान  सुझाव  मिल  सकते  हैं  जिनसे  श्राप  gal  समस्या  को  हल  कर  सकेंगे  |

 मैं  जानता  कि  विशेषज्ञों  खास  तौर
 से  सरकार  के  जो  सेक्रेटरी  लोग  उनकी  एक

 कमेटी  कोयला  ढोने
 के  प्रदान  पर  विचार  करने  के  लिए  बनी  उसने  कुछ  रिपोर्ट  दी  है  उसी

 के  श्राधार  पर  विचार  gat
 ।

 लेकिन  इसके  साथ  ही  wae  सरकार  संसद  के  कुछ  माननीय

 सदस्यों  जिन्होंने  इस  समस्या  का  अध्ययन  किया  ea  एक  छोटी  सी  कमेटी  बना  दे

 कौर वह  इस  पर  विचार  करे  तो
 सरकार  को  उससे

 किसी  निश्चय  पर  पहुंचने  में  मदद  ही

 मिलेगी
 |

 इसमें  आलोचना  का  कोई  सवाल  नहीं  है  ।  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय

 इस  पर  विचार करें  ।

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  वह  जो  एक्साइज  डयूटी  में  बढ़ोत्तरी  करने  जा  रहे  हैं  उससे

 सरकार  को  सात  करा  क्रिया  की  होगी  ।
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 अधिवेशन के  बारे  में  प्रस्ताव

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  और  श्रट्ठारहवें  अधिवेशन  के  बारे

 म  प्रस्ताव

 fait  स०  मो०  बीजों
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 यह  Qeyed aga F में  मद्रास  में  हुए  भारतीय  श्रम  सम्मेलन के  सत्रहवीं

 अ्रधिवेशन  के  मुख्य  निष्कर्षों  के  सारांश  जो  ७  EXE  को

 सभा-पटल पर  रख
 ये

 वज़ीर  करती है  है

 इस  चर्चा  के  आरम्भ  में  मैं  कानपुर  की  स्थिति  पर  प्रकाश  डालना  चाहता  हूं  ।  इस  समय

 कानपुर  में  १०,०००  श्रमिक  हड़ताल  पर  स्वदेशी  मिल  वाले  काम  की  अवधि  बढ़ाना  चाहतें

 थे  परन्तु  यह  चीज  थी  ।  इस  पर  कारखानेदारों  ने  कारखानें  बन्द  कर  दिये  ।  उत्तर  प्रदेश
 के  अधिकारी काफी  प्रयास  कर  रहे  परन्तु  कांग्रेस  के  नेता  उद्योगपतियों  के  चंदे  से  ही  तो  दल

 का  काम  चलाते  इस  कारण  oda  करता  हूं  कि  केन्द्र  को  कानपुर  के  हालात  में

 एकदम  दखल  देकर  कुछ  न  कुछ  करना  चाहिए  seam  स्थिति  बिगड़  जाएगी  |

 जहाँ  पर  सरकार  को  श्रमिकों  तथा  प्रबंधकों  के  सम्बन्धों  को  प्रौढ़  ज्यादा  बनाने

 की  श्रावव्यकता  थी  वहां  पर  wa  यह  बात  सुनी  जा  रही  है  कि  सरकार  हड़ताल  को

 कानूनी  घोषित  के  लिए  कानून  बना  रही  है  |

 aa  ite  रेलवे  ate  प्रतिरक्षा  सेवाओं  के  कितने  ही  लोग  नौकरियों  में  वापस  नहीं

 लिये  हैं  ।  इस  प्रकार  की  प्रतिक्रियात्मक  काय॑  सरकार  को  शोभा  नहीं  देती  ।  मे  सरका

 से  प्रार्थना करना  चाहता  हूं  कि  जिन  लोगों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गयी  है  उनके  मामलों

 की  जांच  एक  निष्पक्ष  न्यायाधिकरण  के  माध्यम  से  कराई  जाये  ।  सरकार  ने  उन  आश्वासनों

 को  ort  तक  क्रियान्वित नहीं  जो  कि  स्वर्गीय  पंडित  पन्त  ने  सभा  को  दिये

 यदि  पर  कार्यवाही  की  गयी  होती  तो  art  ६४०  आदमी  पदच्युत  न  किये  गये  होते
 |

 जहां  तक  सरकारी  कर्मचारियों  की  बात  है  उनके  बारे  में  यह  कहा  जाता  है
 कि

 प्रधान

 मंत्री  ने  कहा  है  कि  इन्हीं  लोगों  ने  मुस्लिम  लीग  को  मजबूत  किया  था  कौर  aa  यहीं  लोग

 जनसंघ  को  मजबूत  कर  रहे  मै  नहीं  जानता  कि  यह  सच  है  या  झूठ  ।  मुझे  जनसंघ  की  जीत

 पर  खुदी  नहीं  ।  पर  यदि  कांग्रेस नई  दिल्‍ली  से  जीतती तो  इसका  मतलब यह  होता  कि
 जनता

 कांग्रेस  के  कुकृत्यों  का  समर्थन  करती  है  ।  वेतन  आयोग  ने  कर्मचारियों  के  साथ  घोर  प्र न्याय

 किया  इसके  अ्रलावा  प्रधान  मंत्री  स्वयं  देश  के  बंटवारे  के  लिए  जिम्मेदार  केरल  में

 लोगों  ने  मुस्लिम  लीग  से  समझौते  किये  दस  कारण  कर्मचारियों  पर  ऐसे  ard  लगाना

 उचित  नहीं  है
 ।

 मान्यता  देने  के  प्रश्न  पर  सरकार  को  फिर  से  विचार  करना  चाहिए  ।  लोकतंत्रात्मक

 प्रणाली  में  यही  चीज  स्वस्थ्य  होगी  ।  वेतन  आयोग  की  सारी  बातों  पर  दुबारा  विचार  होना

 चाहिए

 aa
 में  मैं  सरकार

 से
 यही  प्रार्थना  करता  हूं

 कि
 tara

 को
 कर्मचारियों  पर

 दायिकता के  आरोप  नहीं  लगाने  छोटे  कर्मचारी ही
 की  रीढ  की  हडडी

 मुर  भ्रंग्रेजी  में
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 अधिवेदन के  बारे  में  प्रस्ताव

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 श्री  नादिर  भरुचा  खान  मैं  प्रस्ताव करता  चूंकि
 :--

 सभा  २४  कौर  RK  १६६०  को  नई  दिल्‍ली में  हुए  भारतीय  श्रम

 सम्मेलन  के  ५ ठुठारहव  अधिवेशन  की  कार्यवाही  के  सारांश  जिसे  २१

 १९६०  को  सभा-पटल  पर  रखा  गया  विचार  करती है

 में  समझता  हूँ  कि  भ्र भी  तक  श्रमिक  कौर  नियोजक  के  संबंधों  को  ठीक  ढंग  पर
 चलाने

 को  कोई  प्रभावपूर्ण  तरीका नहीं  निकला  इस  सम्मेलन  के  बाद  सरकार  ने  श्राइवासन  दिया

 है  कि  उनकी  नीतियां  सम्मेलन  में  तय  की  गयी  बात  के  विपरीत  नहीं  होंगी  ।

 सबसे  पहली  चीज  जो  उस  सम्मेलन  में  तय  हुई  वह  यह  थी  कि  झगड़ों  को  मध्यस्थ

 के  भेजना  परन्तु  जब  जब  केन्द्रीय  कर्मचारियों  ने  हड़ताल  की  क्या  तब  ऐसी  कोई
 चीज

 में  इसका  उत्तर  चाहता  केवल  कानून  से  ही  हड़तालों  की  स-स्याही
 हल

 नहीं हो  सकती  ।

 सरकार ने  कर्मचारियों  की  हड़ताल  के  समय  क्या  श्राचरण  किया ।  एक  जोर  तो  इन

 सिद्धांतो
 की  बात  को  रखा  कौर  दूसरी  अध्यादेश  जारी  किया

 ।
 कौर  यह  काम  अपने

 बाप ही  कर  लिया  ।  क्या  सरकार  इन  बातों  को  अपनाना  चाहता  है  या  छोड़ना  चाहती  है
 ?

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  बिना  किसी  प्रकार  का  समझौता  किए  सरकार  का  इस  तरह  की

 बातें  करना  निर्थक

 दूसरी  बात
 म  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार  ने

 इस  संबंध में  कोई  सिद्धांत
 किया  है  कि  सरकारी  विभागों  में  होने

 वाली  हड़ताल  पर  क्या  कार्यवाही  की  जायेगी
 ।

 arty  पास  इस  समय  भी  कोई  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  है  जो  सरकार  कौर  कर्मचारियों  के  बीच

 विवाद  का  निपटारा  कर  सके  आपका  वार्षिक  सम्मेलन  निरर्थक है  ।

 माननीय  मंत्री  ने  सम्मेलन में  कहा  था  कि  विभागीय  स्तर  पर  विवादों  का  निपटारा  करने

 के  लिये  व्यवस्था  करा  का  बिचार  में  जानना  चाहता  हूँ  कि  व्यवस्था  पूरी हो  गयी  है  या  नहीं  ।

 क्या  सरकार  हड़ताल  को  गैर  कानूनी  करार  देने  के  लिये  विधान  प्रस्तुत  करने

 विचार कर  रही  सरकार  शौर  कर्मचारियों  बीच  के  विवादों  में

 सरकार  को  विवाद  को  गैर  कानूनी  करार  देने  का  कोई  श्रधघिकार  नही ंहै  ।  इसके

 लिये  विद्वेष  प्रकार के  मध्यस्थ  निर्णय  की  व्यवस्था  की  जाय  ।

 ११  जुलाई  की  हड़ताल  के  पश्चात  कुछ  कार्मिक  संघन  से  मान्यता छीन  ली

 कार्मिक  संघों  को  मान्यता  देने  के  संबंध  में  सरकार  की  नीति  जानना  चाहता  हूँ  ।  १७वें
 भारतीय  श्रम  सम्मेलन में  इस  संबंध  में  कुछ  सिद्धांत  निश्चित  किये  गये  थे  ।  उसमें  कहा  गया  था

 कि  झ्रनुशाषन  भंग  के  श्रीराम  में  कामिक  संघ  से  एक  वर्ष  के  लिये  मान्यता  छीनी  जा  सकती

 कार्मिक  संघों  से  केवल  इसी  आघार
 पर  मान्यता  हटा  लेना  कि  उन्होंने  हड़ताल  में

 भाग  लिया  उनका  दमन  करता  जिए  ce  इक  को  प्रोत्साहन  मिलें  ।  अतः  मं  सरकार  से

 अनुरोध
 करता  हूँ  कि  उन  कार्मिक  संघों  को  श्रविलम्ब  मान्यता  प्रदान  की  जाये

 ।

 मल  अंग्रेजी  सें
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 अधिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 में
 ~

 भाग  लेने  के अब
 में  उन  कर्मचारियों  के  मामले  लेता हूँ  जिन्हें  केवल  हड़ताल

 अपराध  में  ही  नौकरी
 से  हटा  दिया  गया

 ।
 मैं  इनके  मामले  पुनः  गृह-मंत्रालय  के  पास  भेजने

 को  तैयार  में  आशा  करता  चूँकि  मंत्री  महोदय  प्रशासकीय  मुख्या धि कारियों  के  पास

 इस  झा शय  के  श्रादेश  जारी  करेंगे  कि  जो  लोग  केवल  हड़ताल  में  भाग  लेने के  अपराध  में

 नौकरी  से  हटाये  गये  हैं  उन्हें  तत्काल  में  वापस  ले  लिया  जाये  ।

 सरकार  विभिन्न  वर्गों  के  कर्मचारियों  के  साथ  होने वाले  औद्योगिक  विवादों  के  संबंध

 में  mod  नीति  स्पष्ट

 सभापति  महोदय
 :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ga

 डा०  मुल्कों  श्री  स०  म०  बनर्जी  ने  कांग्रेस
 पर  दुहरी  नीति  अपनाने

 का  आरोप
 लगाया  निसंदेह  कांग्रेस  ने  कुछ  गलतियां  की  हैं  तथापि  हमने  उन्हें  स्वीकार

 किया  कांग्रेस  सदैव  सच्ची  कौर  ईमानदार  रही

 जहां तक  स०  प०  बनर्जी  का  प्रदान  है  सभी  लोग  जानते  हैं  कि  इनकी  सहानुभूति  किस

 पक्ष  के  साथ  उस  पक्ष  ने  १९४२  मेरे  १९४७  में  wat  स्वार्थों की  पूरी के  लिये

 गलत
 माग  इस  पृष्ठभूमि के  आघार  पर  मैं  कहना  चाहता हूं  कि  जो

 हड़ताल  wal  पिछले  दिनों की  गई  थी  ag  बिल्कुल  अनुचित  थी  ।  तथापि  od  यह  विश्वास

 था  कि  aa  शक्ति  केबल  पर  वह  जीत  सकते  हैं  इसलिये  उन्होंने  यह  अनुचित  कार्य

 किया  |

 वे  सदस्य  जो  इस  समय  हड़ताल  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  वे  ही  aaa  आयोग  की

 उसके  गठन  तथा  सदस्यों  के  संबंध :  में  सहमत हो  गये  तथापि वे  ही  बद  में

 वेतन  आयोग  के  निष्कर्षों  के  विरुद्ध  हो  गवैये  वे  उसके  निष्कर्षों  के  विरुद्धद्वी थे  तो  वे

 लोकतंत्रात्मक  तरीकों  से  उनका  विरोध  कर  सकते  थे  ।  तथापि इसके  स्थान  में  उन्होंने  हड़ताल
 की  सूचना  दे  दी  ।  यह  स्मरण  रखना  चाहिये कि  इस  विवाद  में  सरकार  कौर  कर्मचारियों

 ने

 अरपना  झगड़ा  वेतन  भ्रायोग  को  सौंप  दिया  था  छह  वेतन  झ्रायोग  के  निष्कर्षों  को  अवस्य

 स्वीकार करना  चाहिये  था

 इस  पक्ष  के  सदस्यों  ने  सरकारी  कर्मचारियों  को  गुमराह  किया  उसके  फलस्वरूप

 ६०० से  शरीक  सरकारी  कर्मचारी  कठिनाई  में  पड़  गये  ऐसे  समय  ये  ही  लोग  उनका  इस

 प्रकार  समर्थन  कर  रहे  हैं  जैसे  उन्होंने  कोई  उचित  कार्य  किया  ati  निसंदेह  सरकार  को

 इस  मामले में  बहुत  सावधानी  से  निर्णय  करने  चाहियें  जिससे  कि वे  लोग  पुनः  ऐसा  करने का

 साहस  न  कर  शव  |

 ऐसे  समय  जब  कि  हम  दश  में  योजनायें  बना  रह  हैं  a  लोगों  के  जीवन  स्तर  में

 सुधार  करने  का
 प्रयत्न

 कर  रहे  हैं  हमें  ऐसी  व्यापक  हड़तालों को
 रोकने

 का  पुरा  प्रयत्न  करना

 चाहिये  तथा  हमें  ऐसी  हड़तालों  को  केवल  सरकारी  कर्मचारियों  के  दृष्टिकोण  से  नहीं  अपितु
 पूरे  राष्ट्र

 के  हित
 की  दुष्टि

 सेमिनार
 करना

 दी

 TE  श्रंग्ेजी  में
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 अधिवेशन के  बारे  में  प्रस्ताव

 तथापि  में  सरकार  से भ्रनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के

 कर्मचारियों  के  हितों  का  पूरा  ध्यान  रखें  तथा  हड़ताल  के  सिलसिले  में  केवल  उन्हीं

 कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जायें  जिन्होंने  हिंसात्मक  कार्यवाही  की  है  ।

 पंडित क०  चं०  शर्मा  :  सरकारी  कर्मचारियों  ate  श्रौद्योगिक  कर्मचारियों  के

 बीच  एक  अन्तर  प्रौद्योगिक  उपक्रम  कमंचारियों  के  लाभ  कमाने  के  लिये  नियुक्त करते

 हैं  जबकि  सरकार  प्रशासन के  संचालन के  लिये  कर्मचारी  नियुक्त  करती है  ।  सरकारी

 कर्मचारियों  का  सरकार  के  प्रति  सच्चा  रहना  पहिली  शर्त  तथापि  यदि  श्राप  यह  कहने

 लग् माप  हमारा  वेतन  नहीं  बढ़ायगे तो  हम  काम  करना  छोड़  यह  स्थिति

 उचित  नहीं  कही  जा  सकती

 अपना  कत्तव्य  न  कर  सरकार  पर  आघात  करना  शर  सरकार  के  प्रयोजन को  अ्रसफल

 बना  देना  गम्भीर

 उस  समय  हमारे  राष्ट्र  को  तीन  दिशाओं  से  खतरा  था  ।  पहिला  सीमांत  से  ।

 अनुसूचित  जातियों
 से

 ।  वस्तुतः  इन्होंने  प्र गु सुचित  जातियों  को  उकसाने  का  पूरा  प्रयत्न  किया
 ।

 तथापि  वे  भी  इनके  कब्जे  में  नहीं  ara  agate  उन्होंने  सरकारी  कर्मचारियों  को  उकसाया  ।

 तथापि  जब  उन्हें  भी  यह  ज्ञात  कि ये  लोग  उनके  कल्याण  के  लिये  नहीं  बाहरी

 के  लिये  सब  कुछ  कर  रहेहैं  तो  हड़ताल  भी  wane  हो

 में  सरकार  से  च्  करता  हूं  कि  वे  सरकारी  कर्मचारियों  की  शिकायतें दूर  करने

 का  यथाशक्ति  प्रयत्न  करे  ।

 डा०  मे द  का  यह  कहना  गलत fant  नारा यम नह  afer  सेना  (  मुकन्द पुरम  )  :

 है  कि  वेतन  आयोग  का  निर्णय  एक  न्यायिक  निर्णय  था  ।  वस्तुतः  वेतन  आयोग  की  अपनी

 सीमायें  थीं  ।  उस  के  निर्देश  पद  बहुत  सीमित  थे  ।  इस  के  अतिरिकत वित्त  मंत्रालय
 जो  पन्द्रहवें

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  हुए  नीतियों  से  सहमत  उस  ने  वेतन  आयोग  को  यह

 लिखा
 कि  उक्त  सम्मेलन  के  नीतियों  को

 स्वीकार
 करने  को  बाध्य  नहीं

 5.
 o

 हड़ताल  को  राजनैतिक  कहना  हीं  गलत  है  ।  केवल  विरोधी  प्रचार  करने  को

 ऐसा  गया  है  ।  सरकार  ने  हड़ताल  के  पुरे जो  भ्र ध्या देश  जारी  किया वह  बिलकूल  अनुचित

 था  ।  सरकार  न्ौयोशिक  विवाद  अ्रधिनियम  के  उपबंधों  के  श्राघार  पर  हीਂ  हड़ताल  का  सामना

 कर  सकती  थी  ।  भ्र ध्या देश  से  स्पष्ट  हो  गया  है  कि  सरकार  विवाद  को  मध्यस्थ  था  न्यायनिर्णयन

 के  द्वारा  नहीं  निपटाना  चाहती  है  ॥

 दुःख की बात  है  कि  श्रममंत्री ने  जो  कि  श्रमिकों के  अधिकारों  भर  स्वतंत्रता  के  रक्षक

 हैं  उन्होंने  अभी  तक  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  जिस  से  fe  विवाद  के  संबंध  में  विरोधी

 पक्षों  के  बीच  बातचीत  हों  सके  ।  उन  के  विभाग  ने  हड़ताल  के  पच्चास से
 ग्राम

 तक

 एक  भी  मामले  की  इस  दृष्टिकोण  से  जांच  नहीं  की  कि  क्या  हड़तालियों  के  साथ  अन्याय

 किया  जा  रहा  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  अ्रठारहवें  श्रम  सम्मेलन  में  जो  श्रीनिवासन  दिये  थे

 उन्हें
 wart  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  |

 दो  से
 श्रमिकों

 में
 असंतोष

 बढ़ता  जा

 भ्रंग्रेजी  में



 ६७७२  UT  zartor aaa  श्रम  सम्मेलन  के  सूत्रों  रौ  अ्रठा  रखें  २  मई  ः  ERR

 अधिवेदन  केबारे  में

 रहा है  ।  यदि  इस  जोर  ध्यान  नहीं  दिया  जायेगा  तो  स्थिति  विस्फोटक  जायेंगी  |

 मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  fe  कर्मचारी  संगठनों  के  साथ  सामान्य  सम्पर्कों  की

 स्थापना
 ह्विटले  परिषदों  की  स्थापना  संबंधी  विधेयक  कब  प्रस्तुत  feat  जा

 ह
 रहा  है

 fat  नाथ  पाई  (  राजापुर )  मुझे  दुख  है  कि  सभा  में  हड़ताल  के  कारणों  तथा

 उस  के  नतीजों  का
 पूरी  तरह  विश्लेषण  हो

 जाने के  sea  भी  श्रम  मंत्री ने  यह  कहा कि
 भले  ही  हड़ताल  का  उद्देश्य  राजनैतिक  न  रहा  हो  तथाप  यदि  यह  हड़ताल  सफल  हो

 जाती  सामान्य  प्रशासन  ,  श्रथेव्यवस्था  श्र  जनता  का  सामान्य  जीवन  ठप्प  हो

 जाता  ॥

 हम  सभा  में  तथा  बाहर  भी  यह  स्पष्ट  कर  चुके  हैं  कि  हड़ताल  केवल

 एक  कार्मिक  संघ  संबंधी  विवाद  तथा  उस  के  कोई  राजनैतिक  उद्देश्य  नहीं

 था

 यह  कहना  कि  हड़ताल  सफल  होने पर  भारत  सरकार  ठप्प  जाती  बिलकूल  गलत

 इस  से  मंत्री  महोदय  का  देश  के  संघीय  संविधान  के  संबंध में  अल्प  ज्ञान  प्रतीत

 होता  है  केवल  संघीय  कर्मचारियों  तक  ही  सीमित  सरकार

 सेना  तथा  पुलिस  उस  में  शामिल  नहीं  थे  ।  तब  भला  -  सरकार  fea  प्रकार

 ठप्प  हो  सकती  थी  ।

 हम  ने  देश  के  प्रति  कोई  गहरी  नहीं  at  हम  ने  सरकार  के  प्राधिकार  को  त्वुनौंती  ut
 .  नहीं

 दी  ।  एक  भी  at  पर  हिंसा  ax  ध्वंसात्मक  कार्यों  का  :  अपराध  सिद्ध  नहीं  gar

 तब  यह  कहना  निराधार  है  कि  हड़ताल  राजनैतिक  उद्देश्य  की  पूर्ति के  लिये
 की

 '
 गयी

 थी

 सरकार  को  यह  स्पष्ट  समझ  लेना  हड़ताल  की  झ्र सफलता  का  कारण  यह

 नहीं  था  कि  हड़ताल  को  कर्मचारियों  का  समर्थन  प्राप्त  नहीं  अपितु  उस  के
 झ्र सफल  होने  का

 मुख्य  कारण  यह  था  सरकार ने  हड़ताल  कुचलने के  उद्देश्य  से  अपने  हाथों  मनमानी

 शक्तियां  ग्रहण  कर  ली  थीं
 ।  ऐसा  कर  के  सरकार  ने  संविधान  उल्लंघन

 किया  |

 सुशीला  नायर  पीठासीन

 में  झ्रापको  कमेंचारियों
 के  प्रति  किये  कुछ  अन्यायपूर्ण बातें  बताना  चाहता

 ।
 बिहार

 में  कुछ  ॒रेलवे-कमंचारियों को  जंजीर  से  बांध  कर  सारी  कालोनी में  घुमाया  गया  ।  जलंघर

 में उन  पर  यह  आरोप  लगाया  गया  कि  लोकतंत्र  का  उल्लंघन  कर  रहे  शगंडों चय  को

 लाकर  रेलवे  कमंचारियों:को  नंगा  कर  के  पिटवाया गया  |  मैं  यह  सारी  बातें  इस  कारण  कह

 क  ऊ  5  क
 रहा हूं  कि  यह

 श्रांति  दुर  हो  जायें
 ं  कि  हड़ताल

 का  कोई
 राजनैतिक  ५.

 अंग्रजी  में
 अ



 १८८३  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  सत्रहवीं  शर  श्रठारहूवें  R993

 अधिवेदन के  बारे  में

 हड़ताल  के  बाद  से  लगभग  ६००  कर्मचारियों को  नौकरी  से  हटा  दिया  गया  ह  ।  उन

 में से  एक  भी  कर्मचारी  के  विरुद्ध  हिसा  करने का  आरोप  नहीं  ।  पिछले  ६  महीनों से

 हम  अपीलें
 कर  रहे  हैं  तथापि  कोई  नहीं  हो  रही  है  ।  हम  सरकार

 से

 अनुरोध  करते  हैं कि  वह  इस  प्रकार
 का  उत्पीड़न  करना  छोड़  देवें  ।  सभी  कर्मचारियों

 को  पुनः  पर  रख  लिया  जाये  ।  कार्मिक  संघों
 से  इस  शिखाधार  पर  मान्यता  छीन

 लेना कि  उन्होंने  हड़ताल  पर  भाग  लिया  है  अनुचित  है  ।  सभी  कार्मिक  संघों  को

 तत्काल  मान्यता  दी  जाये  |

 श्री  दी-चे  दार्मा  :  एक  बात  जो  अराज  के  युग  में  स्पष्ट  ही  है  कि  संचार

 और  परिवहन के  गड़बड़  हो  जाने से  सरकार  की  सारी  मशीनरी  हिल  उठती  है  ।  सारे  देश

 का  जीवन  खतरे  में  पड़  जाता  है  ।  देश  कोनिर्माण  की  राह  पर  श्रागेले जाने  के  स्थान

 पर  हम  हड़तालों  शर
 तोड़  फोड़

 की
 बातें

 कर  रहे  मेरे  दिल  में  श्रम  नेताओं  के  लिए  बहुत

 ही  चादर  परन्तु जो  कुछ  कर  रहे  हैं  वह  देश  के  हित  में  नहीं  है  ।  मैं  इन  श्रम  नेताओं से

 waar  करूंगा  वे  देश  में  विकसित  हो
 रही  ्  व्यवस्था  का  ध्यान  रखें

 मेरा  निवेदन  है  कि  श्रम  सम्मेलन  से  काफी  लाभ  gar  है  ।  हमारे  माननीय  मंत्री  महोदय

 ने  मजूरी  जोडों  की  स्थापना  की  है  ।  लाभांश  आयोग  बनाया  है  ।  क्या  इसका  कोई

 महत्व  नहीं  है  ?
 मेरा  विचार  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  १७वें  और  १८वें

 वेतन  oe  विचार  तीसरी  योजना  के  महान  प्रयोग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया

 जिसका  fe  हम  श्री  गणेश  करने जा  रहे  हैं  ।  सरकार को  इस  बात  का  भी  रखना

 कर्मचारियों  को  कुछ  श्रावइ्यक  काम  करने  में  भ्रनुचित  विलम्ब  नहीं  होना

 चाहिए

 श्रम  मंत्री  महोदय  को  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता हूं  कि  रहें  यदा  कदा  एक  छोटा  श्रम  सम्मेलन

 आयोजित  करना  चाहिए  कौर  उस  में  इस  सदन  के  श्रम  नेताओं  सम्मिलित  होने  का

 निमंत्रण  देना  इस  सम्मेलन  में  उन्हें  aa  विचार  कौर  शिकायतें  व्यक्त  करने  की  पुरी

 स्वतंत्रता  दी  जानी  चाहिए  ।  मुझे  प्राक्  है  कि  इस  से  श्रमिकों  का  काफी  हित  हो  सकता

 श्रम at  योजना  तथा  रोजगार  मंत्री  मेरा  विचार  था  कि  ata

 अपनी  बात  समाप्त  कर  परन्तु  अब  मेरा  विचार  है  कि  सारी  सरकारी  कर्मचारियों  की

 हड़ताल॑  की  बात  at  गयी  है  तो मुझे  श्री  नाथ  पाई  की बातों का  उत्तर  देना ही  होगा

 यह  हड़ताल  राजनीतिक
 थी

 कि  नहीं  इस  बात  को  उन्होंने  छेड़  दिया  है  ।  मेरा  निवेदन  है

 fe  जब  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  से  बातचीत  हो  चुकी  तो  उस  के  बाद  केन्द्रीय

 सरकार  के  कर्मचारियों  को  हड़ताल  करने  की  कोई  श्रावश्यंकता  नहीं  थी  ।  सरकार  ने  कहा  था  कि

 वेतन  aa  की  सिफारिशो ंसे  जिन  मामलों  में  कर्मचारियों  का  सहित  होता  उन  में

 area  परिवर्तन  कर  दिया  जायेगा  ।  सरकार  ने  यह  भी  कहा  ar कि  यहीं  aaa

 mart  की  सिफारिशों  के  अनुसर  उनका  मंहगाई  भत्ता  बढ़ाना  आवश्यक  हो  तो  इस

 मामले में  भी  सरकार  रियो  के  साथ  समु  चित  न्याय  करेगी  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 ६७७४  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  सर्व  कौर  ल, अठारव  २.  १८६१

 अ्रधिवेशन के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री

 सरकार  ने  तो  यह  भी  कहा  था  कि  न्याय  निर्णयन  की  भी  व्यवस्था  कर  दी  जायेगी  यह  भी

 areata  दिया  गया  था  कि  भ्रायोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  मामले  में  मिलजुल  कर  पर  मਂ

 करने  की  भी  व्यवस्था  कर  दी  जायेगी  ।  सरकार  इस  बात  के  लिये  भीਂ  तैयार  थी  कि  fae  र

 के  प्रतिनिधियों  की  एक  समिति  अथवा  संस्था  शादी  बनाने  के  प्रबन्ध  भी  कर  दिये  जायेंगे  ।  महंगाई

 भत्ते को  जीवनयापन  व्यय के  साथ  सम्बद्ध  करने की  मांग  wa  के  निर्देशित के  बाहर  की  बात

 इस  मामले  में  वह  कुछ  नहीं  कर  सकते  थे  ।  मेरा  कहना  है  कि  इस  नाजुक  अवसर पर  कमंचारियों

 के  नेता  कत्तव्य  को  निबाहने  में  विफल  जिसके  फलस्वरूप  कर्मचारी  वर्ग  को  हानि

 उठानीਂ  पड़ीਂ  ।  सरकार  को  अध्यादेश  इसलिये  निकालना  पड़ा  कि  सरकार  यह  नहीं  चाहती  थी  कि

 उसका  सारा  कारबार ठप्प  हो  जाये  कौर  यदि  हड़ताल सफल  हो  तो  ऐसा  हीਂ  होता
 ।

 यह  कहना  बिल्कुल  गलत  है  कि  हड़ताल  के  बाद  कर्मचारियों  के  साथ  सख्ती  का  व्यवहार

 किया  गया है  ।  स्थिति  यह  है  कि  न  कोई  सख्ती  बरती  गयी  है  कौर  न  उनसे  कोई  बदला  लेने
 वाली

 बात  की  ह  ।  यह  स्थिति  इस  बात  से  भी  प्रकट  हो  जाती है  कि  डाक  व  तार  विभाग  के  कर्मचारियों

 के  १७,७००  मामलों में  से  wa  केवल  छः  मामले  ही  ऐस ेहैं  जिनका  अभी  प्रति  निर्णय  नहीं

 हुआ  |

 मैं  सदन  को  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  कर्मचारियों  तथा  प्रशासन  के  सम्बन्धों

 को  विनियमित  करने  हेतु  एक  व्यवस्था  का  निर्माण  किया  गया  है  ।  इस  दिशा  में  एक  योजना  तैयार

 कर  ली  गयी  है  ।  इस  योजना  पर  विभिन्न  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  से  परामर्श  किया  जा

 रहा  है  ।  यह  व्यवस्था  fees  कौंसिलों  के  भ्राधार  पर  होगी  ।  गम्भीर  रता  पुर्वक  विचार  करके  इसके

 कार्यक्षेत्र  की  परिभाषा  निर्धारित  की  जा  रही  है  ।  विभिन्न  वर्गों  के  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  से

 मर्द  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  इस  योजना को  प्रभावी  बनाने  के  लिये  विधान  पेशा  किया  जायेगा  |

 इस  योजना  की  मुख्य  बात  यह  होगी  कि  इसमें  मध्यस्थ  निर्णय  की  शर्ते  अनिवार्य  होगी  |  इस  प्रकार

 कीਂ  स्थिति  का  निर्माण  किया  जायेगा  कि  हड़ताल  की  जरूरत  ही  नहीं  होगी  ।  कार्मिक  संघों  की  मान्यता

 हमेशा के  लिये  वापिस  नहीं  ली  जा  सकती  ।  कौर  चर्चा  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  इस  संबंध  में  कुछ  किया

 जायेगा  ।  कर्मचारियों  के  संघों  में  बाहर  के  झ्रादमी  रहें  अथवा  न  इसਂ  प्रश्न  का  निर्णय  भी  उनकी

 राय  के  झ्राघार  पर  किया  जायेगा  |

 यह  बात भी  कही  गयी  है  कि  सरकार  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  निर्णयों  को  नहीं  मान  रही

 है  ।  यह  बात  निराधार है  ।  श्रम  सम्मेलन  के  निर्णयों  को  न  मानने  का  प्रदान  ही  पैदा  नहीं  होता  ।  स्थायी

 श्रम  समिति  सभी  प्रकार की  कठिनाइयों  का  सामना  करते  हुये  एक  ware  संहिता  के  निर्माण

 करने  में  सहमत  हो  गयी  है
 ।

 सरकार  का  प्रत्येक  विभाग  अनुशासन  संहिता  से  सहमत  हो  गया  है  ।

 इस  संहिता  के  संचालन  में  कुछ  कठिनाइयां  अवद्य  परन्तु  सामूहिक रूप  से  यह  अच्छी ही  चल  रही

 है  ।  मेरे  विचार में  मैंने  विभिन्न  बातों  का  समुचित  उत्तर  दे  दिया  है  |

 श्री  नाथ पाई  :  यह  जो  बातचीत  चल  रही  है  इसमें  कितना  समय  लगेगा  कौर

 इसमें  किस-किस से  परामर्श  लिया  जायेगा  ।
 क्या  भ्रमित  भारतीय  रेलवे

 संघ  को  परामर्श  देने  के
 लिये  बुलाया  जायेगा  ।

 मूल  ग्रंग्रेजी  में



 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  सातवें  ग्रोवर  अठारहवीं  ACCES १२  १८८३  )
 अधिवेशन के  बारे  में  प्रस्ताव

 ग  नन्दा
 :

 हम  सभी  सम्बद्ध लोगों  से  बरामदों  करेंगे
 ।

 संघ  के  रूप  में  हम  किसी  से  नहीं  मिलेंगे
 ।

 यदि  हमारा  सिद्धांत  के  बारे  में  एक  मत  हो  गया  तो  इस  दिशा  में  प्रत्येक  प्रकार
 की  शीघ्रता

 से  कायें

 किया  जायेगा  कौर  यदि  कुछ  सन्देह  पैदा  हो  गये  तो  शायद  कुछ  कठिनाइयां  भाये  और  मसला  कुछ  लेट

 हो  जाये

 fait  स०  पो०  बनर्जी
 :

 मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है
 नि

 मंत्री  महोदय  ने  हमारे  सन् देहों

 दूर  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ।
 इसके  लिये  हम  उनके  धन्यवादी

 हैं
 ।

 हड़ताल  के  संबंध  में
 मेरा  निवेदन

 है  कि  सरकार  उस  समय  श्रनिवायं  मध्यस्थ  निर्णय  से  काम  ले  सकती  थी  परन्तु  उसने  भ्र ध्या देश  से े

 काम  लिया  ।  मैँ  तो  यह  मांग  करता हूं  कि  हड़ताल में  भाग  लेने
 के  कारण  जिन  कर्मचारियों  के  विरूद्ध

 कार्यवाही  कीਂ  गयी  है  उनके  मामलों  की  समीक्षा  के  लिये  एक  निष्पक्ष  न्यायाधिकरण  नियुक्त  किया

 जाये  |  केन्द्रीय सरकार  को  कानपुर के  श्रमिकों  के  विवादों  में  हस्तक्षेप  करना  चाहिये  ।  उन  श्रमिकों

 को  काम  बढ़ाने  और  तालाबन्दी करने  की  धमकी  दी  गयी  है  |

 नाशिर  भरुचा  :  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  मध्यस्थ  निर्णय  की  व्यवस्था  कर  दी  जाये  तो

 हड़ताल  की  वास्तव में  कोई  आवश्यकता  ही  न  रहेगी  ।  प्रत्येक  समस्या  को  इस  साधन  से  सुलझाया

 जायेगा
 ।  जब  जबकि  इसके  लिये  योजना  बनाई  जा  रही  है  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जिन  संघों  की

 मान्यता  रह  की  गयी  है  उन्हें  मान्यता  प्रदान  की  जाये  ताकि  प्रिया  वातावरण  बन  सके  प्रौढ़  सभी

 वर्गों  के  लोग  प्रसन्नता  से  योजना  का  स्वागत  करें  ।

 महोदय  :  है  अरब  प्रस्तावों को  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत करूंगा  ।

 प्रदान यह  :

 यह  सभा  FeVE  में  मद्रास  में  हुये  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  सत्रहवीं

 वेशन  के  मुख्य  निष्कर्षों  के  सारांश  जो  ७  PERE  को  सभा-पटल

 पर  रखे  विचार  करती  है  े

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 1उपाध्यक्ष महोदय : प्रशन यह है : महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 यह  सभा  २४  कौर  २५  १६६०  को  नयी  दिल्‍ली  में  हय  भारतीय  श्रम

 सम्मेलन  के  भ्रट्टारहवें  अधिवेशन  की  कार्यवाही  के  सारांश  पर  २१

 १९६०  को  सभा-पटल
 पर  रखा

 गया
 विचार  करती  है  ।

 ”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 लोक-सभा  मई  ३,  PEEL  ama  23,  १८८३  )

 के ग्यारह  बज  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 pe RR A

 अंग्रेजी  में
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